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 मौखिक  उत्तर  वाले  seat  में  किसी  नाम  पर  fea  यह  +  चिन्ह  इस  बात  का  शोक

 है  कि  प्रश्नों को  सभा  में  उसी  सदस्य  ने  वास्तव में  पूछा  था  ।



 लोक-सभा  वाद-विवाद

 ce A  पफटटटटटग  ee ————————————————— SE

 लोक-सभा

 १४  १९५७

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत

 महोदय  पीठासीन  हुए

 प्रश्नों  के मौखिक  उत्तर

 सीमेंट  का  कोटा

 * 9 2c,  श्री  विभूति  मिश्र  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  बहुत  से  राज्य  सीमेन्ट  के  अपने  पूरे  कोटे  को  कारखानों से

 नहीं  उठा  पाते

 यदि  १९५५-५६  wie  PEKR—AY  में
 किन-किन  राज्यों

 ने  सीमेन्ट  का

 पूराਂ  कोरा  नहीं  और

 न  लिये  गयें  सीमेन्ट  के  इस  कोटे  को  सरकार  ने  राज्यों  को  किस  आधार  पर  पुनः

 वितरित  किया  है  ?

 उद्योग  मंत्री  मदुराई  :  कारखानों  को  काडर  देने  शौर  अलाट  किये  गये

 pret का  माल  उठाने  में  देर  होने  की  कुछ  शिकायतें  तो  आयी  हैं  लेकिन ऐसे  कोई  खास  मामले

 देखने  में  नहीं  oat  हैं  जिनमें  राज्यों  ने  प्लाट  किये  गये  पूरे  कोटे  का  माल  न  उठाया हो  ।

 और  प्रदान  उत्पन्न नहीं  होते  ।

 श्री  विभूति  मिश्र  में  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  सीमेंट  का  हर  स्टेट  की

 पापुलेशन
 की  बेसिस  पर

 रखा  है  था  उनकी  आवश्यकता  के  अनुसार  रखा है  ?

 श्री  मनाई  उनकी  आवश्यकता  कौर  भूतकाल  में  तरे  कितना  कोटा  उठा  रहे

 उस  मिकदार  को  देखते  हुए  गया  है  ।

 श्री  विभूति  मिश्र  :  में  जानना  चाहता  हूं  कि  इसमें  सरकार  ने  पबलिक  सैक्टर  में  कितना

 रखा  है  श्र
 प्राइवेट  सैक्टर  के  लिए  कितना  रखा  है  ?

 श्री  मनु भाई  दाह  :  वहू  इस  तरीके  से  नहीं  बांटा  जाता  है  बल्कि  वह  प्रोजेक्ट  वाइज़  बाटा

 जाता है  कौर  ऐसी  कोशिश  की  जाती  है  कि  सब  को  कुछ  मिले  ।  पबलिक  सेवर  में  वह  तकरीबन

 wo  परसेंट  डिस्ट्रिक्ट  होगा  |

 (२७१)
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 श्री  विभूति  में  जानना  चाहता  हूं  कि  श्राम  जनता  के  सर्च  के  लिए  सरकार  कितने

 परसेंट  सीमेंट  का  बंटवारा  करती  है  ?

 श्री  मनुभाई  उसकी  परसेंटेज  नहीं  है  लेकिन  हर  एक  स्टेंट  को  कंज्यूमर्स  कोटा

 दिया  गया  है  att  सब  मिलाकर  वह  क़रीब  सालाना  ६,  ७  लाख  का  हो  जाता  है  ।

 डा०
 राम  सुभग  सिह  :

 याद  सरकार इस  बात  का  पता  लगाती  है  कि  जो  सीमेंट  की  दरख्वास्तें

 कुएं  वगैरह  बनाने  के  लिए  जेठ
 शौर  ware  के  महीनों  में  दी  जाती  हैं  उन

 पर  are  तक  भी

 विचार  नहीं  gat  है
 ?

 श्री
 मनुभाई  शाह

 :  जहां  तक  कुएं  वर्ग रह  बनाने  का  ताल्लुक़  स्टेट्स  गवन  पेंट्स  उनको

 देती  हैं  लेकिन  हम  यह  ifr  करते  हैं  कि  एग्रीकलचरिस्ट्स  को  ज्यादा  प्रीफरेंस  दिया  जाय  कौर

 इस  क़िस्म  की  हिदायत  सब  स्टेट्स  गवर्नमेंट्स  को  दे  दी  गई  है

 डा०  राम  सुभग  fag  थें  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या
 उन

 हिदायतों  का  पालन  भी

 होता  है  ?

 श्री  सुभाष  दाह
 :

 arate  पर  पालन  होता  है  लेकिन  कोई  ऐसी  तक़लीफ़  कहीं  पर

 हुई  हो  तो  मेम्बर  साहिबान  हमारे  नोटिस  में  लायें  हम  ज़रूर  उनके  बारे  में  जांच  करेंगे  ।

 श्री  ब०
 स०  मूर्ति  :  उपभोक्ताओं  के  लिये  कोटा  किन  ara  पर  दिया  जाता  है  ?

 श्री  मदुराई  शाह  :  जैसा  कि  में  बता  चका  हं  कोटा  जनसंख्या  अथवा  उत्पादन  की  मात्रा

 के  आधार  पर  नहीं  बल्कि  गत  सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  कौर  प्रत्येक  राज्य  की  विकास

 परियोजनाओं  को  देखते  हुए  दिया  जाता है  ।

 गजनी  तंगामणि  :  मद्रास  राज्य  के  लिये  २६,०००  टन  प्रति मास  कोटा  =  किया

 गया  है  ।  यह  देखते  हुए  कि  मद्रास  राज्य  में  90,000  टन  से  अधिक  उत्पादन  होता  है  कया  मद्रास

 को  कोटा  बढ़ाया  जायेगा  ?

 fait  सुभाष  शाह
 :

 कोटा  बांटते समय  यह  नहीं  देखा  जाता  कि  इसके  कारखाने  कहां हैं

 यदि  इस  प्रकार  किया  जाये  तो  देश  में  जितने  सीमेंट  का  उत्पादन  होता  है  वह  सब  कुछ  एक  राज्य

 ही  ले  जायेंगे  ।  कोटा  देते  समय  अन्य  कई  बातों  के  साथ यह  भी  देखा  जाता है  कि  समय

 में  वहां  कितनी  मात्रा  इस्तेमाल  होती  रही  है  ।

 श्री  विक्रेताप्नों  को  जो  कोटे  दिये  जाते  हें  वे  चोर  बाज़ार  शादी  में  जा

 कर  afi  दामों  पर  बिकते  हें  ।  क्या  ऐसे  कोई  मामले  पकड़े  गये  हैं  श्र  यदि  तो  अब  तक

 क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 श्री  waar  सभा  को  विदित  है  कि  सीमेंट  का  नियन्त्रण  विधि  सम्मत  है  कौर  यदि

 कोई  व्यक्ति  विधि  का  उल्लंघन  करता  है  तो  सम्बन्धित  राज्य  सरकारें  उसके  खिलाफ  nag

 कार्यवाही  करती  हें  ।  माल  परमिट  पर  दिया  जाता  है  ।

 fat  रामनाथन  चेट्टियार  :  क्या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  लाई  गई  है  कि  कुछ  राज्यों

 को  परियोजनाओं  में  सीमेंट  की  बड़ी  कठिनाई  हो  रही  उन्होंने  भारत  सरकार  के

 पास  अपने
 श्रम्यावेंदन

 भेजे  फिर  भी  उन
 कठिनाइयों

 को  दुर  नहीं  किया  गया  है
 ?

 ना  नन  oe

 1
 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  सुभाष  दाह  :
 यह  ठीक  ही  होगा  ।  क्योंकि  इस  समय  सीमेंट  की  मांग

 उस  के
 उत्पादन

 से  कहीं  है  ।  हम  जितना  दे  सकते  हैं  प्रत्येक  राज्य  की  शभ्रावश्यकता  उस  से  अधिक  है  ॥

 परन्तु  जैसे  जैसे  उत्पादन  बढ़  रहा  प्रत्येक  राज्य  की  कठिनाई  पहले  से  कम  होती  जा  रही

 नेपाल  में  सड़कें

 +-

 (  श्री  विनती  fax

 श्री  डे
 भी

 नारायण  दास

 श्री  राधा  रमण

 "९०1  ~ att at  रघुनाथ  सिंह  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  १०  rey  के  तारांकित प्रदान  संख्या  १६५०  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या
 भारत

 कौर  अमरीका
 की

 सरकारों  में  नेपाल
 में

 सड़कों  के
 निर्माण

 के  सम्बन्ध  में एक  करार  करने  की  जो  प्रस्थापना  रखी  गई  थी  उस  पर  aaa  fra  हो

 गया

 जो  करार  किया  गया  है  वह  किस  प्रकार  का

 सड़कों  के  निर्माण  के  लियें  कोई  निश्चित  योजना  ate  कार्यक्रम

 तैयार
 किया

 गया  wit

 {)  तो  उनकी  मुख्य
 ger  वालें  क्यां

 है  ?

 बिदेशी  कार्य  उपमंत्री  लक्ष्मी  मेनन  )  :  श्रीमान्  ।

 से  प्रदान  उत्पन्न नहीं  होते  ।

 श्री  विभूति  मिश्र
 :

 क्या  यह  सही  नहीं  है  कि  कभी  हाल  में  श्रमरीका  कौर  नेपाल

 के
 साथ  मिल  करके  वहां  पर  सड़कें  बनाने  के  लिये  कार्यवाही  की  जा  रही  है

 ?

 लक्षमी  मेनन
 :

 माननीय  सदस्य
 ने  करार  को  अन्तिम

 रूप  देने  के  बारे  में  पूछा

 है  ।  भ्र भी  भ्रन्तिम  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  |

 पति  विभूति  मिश्र  :  में  जानना  चाहता  हूं  कि  एग्रीमेंट कब  तक  फाइनैलाइज़  होगा ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  जल्दी  होगा  |

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन
 :

 यह  बताना  सम्भव  नहीं  कि  भ्रत्तिम  frig  कब  होगा  ।  इस

 करार  के  बारे  में  कई  प्रारूप  रखे  जा  चुके  हूरो  wa  चौथे  प्रारूप  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 श्री  विभूति  मिश्र
 :

 में  जानना  चाहता  हूं  कि

 para  महोदय
 :

 पत  ते  कया  जान  होगा  फि

 पदम  निन  शर

 होगा

 ३

 —— कण  ह  त  हनन नन

 1  मूल  अंग्रेजी में
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 बर्मा  में  भारतीय

 ।

 (aay  To  च०  फार्मा
 1१३०.  2  हि

 श्री  ले०  mal  सिंह  :

 क्या  प्रवान  मंत्री  ५  १९४७  के  तारांकित प्रशन  संख्या  ६३०  के  उत्तर के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (@)  कितने  भारतीय  राष्ट्रजनों  को  बर्मा  में  भूमि  का
 Tae  TOT ्  is  hs  a  करने के  फलस्वरूप

 प्रतिकर
 दिया  गया  कौर  कितनों  को  नहीं  क्या  इस  बारे  में  बर्मा  सरकार  से  जानकारी  प्राप्त

 कर  ली  गई  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  कया  है  ?

 मंत्री  के  सभा सचिव  सादत  चली  कौर

 ३०-९-५७  तक  १६८  भारतीय  राष्ट्रजनों  को  प्रतिकर  दिया  जा  चुका  था  ।  उनकी  संख्या  कभी

 बालम  जिनहें  प्रतिकर  नहीं  दिया  गया  क्योंकि  बर्मा  में  विभिन्न  जिला  प्रतिकर  भ्र धि कारियों

 से  संगत  जानकारी  एकत्र  नहीं  की  जा  सकी  है  ।

 श्री  Yo  wo  फार्मा  किस  दर  से  प्रतिकर  दिया  गया  है  कौर  क्या  भारतीय  राष्ट्र जनों

 ने
 उस

 पर  सन्तोष  प्रकट  नहीं  किया  कौर  यदि  तो  असन्तोष  को  दूर  करने  के  लियें  क्या

 कार्यवाही की  गई  ?

 प  श्री  सादत  चली
 (८ (1  प्रतिकर  का  भुगतान  इस  तरीके  से  किया  जाता  है

 ।  राष्ट्रीयकृत

 भूमि  पर  दिये  जाने  वाले  प्रतिकर  में  २५००  क्यात  नगद  दिये
 जायेंगे  ।

 यदि  कुल  प्रतिकर  RAP o ०
 से

 ग्रसित  परन्तु  २६००  क्यात से  कम  है  तो  कुछ  भ्रंश  नगद  दिया  जायेगा
 ।

 अवशेष  प्रतिकर
 के

 लिये  १०००  ५००  क्यात  १००  क्यात  के  बर्मा  सरकार  के  ऋण  पत्र  दिये  जायेंगे  ।

 चं०  क्या  सरकार  ने  इस  का  कोई  प्रबन्ध  किया  है  कि  वहां  कोई  यह

 देखे  कि  लोगों  को  समय  पर  प्रतिकर  मिल  रहा  है  या  नहीं  कौर  यदि  तो  क्या
 ?

 शि  सादत  चली  खां
 :

 माननीय  सदस्य  को  मालूम  होगा कि  वां  हमारा  दूतावास

 दूतावास  वहां  के  भारतीय  राष्ट्रजनों  के  हितों  का  ध्यान  रखता  है  ।  इसके  भ्र ति रिक्त  वहां  एक

 चेट्टियार  रंगून  में  है  जो  दावों  शादी  सम्बन्धी  आवेदन  पत्र  देने  में  सहायता कर  रही  है

 चेट्रियारों  के  हितों  का  भी  ख्याल  रख  रही  है  ।

 श्री  रामनाथन्  चेट्टियार
 :  उन  भारतीय  राष्ट्रजनों  जिन  से

 भूमि  ले  ली  गई
 दिये

 जाने  वाले  प्रतिकर  की  राशि  कितनी  है  कौर  we  तक  उसमें  से  कितनी  राशि  दी  जा  चुकी  है
 ?

 शी  सादत  wet  खां
 :  हमें  गैर-सरकारी  तौर  पर  बताया  गया  है  कि  कभी

 तक  १६८

 भारतीय  राष्ट्र जनों  को  BVRRRE
 क्यात  दिये

 गये  हैं

 Ta  त्रिकूट  चौधरी  :  क्या  हमारी  सरकार  ने  बर्मा  सरकार  द्वारा  पेश  किये
 गये

 प्रतिकर

 को
 स्वीकार

 करने  की  अनुमति  प्रकट  कर  दी  है
 ?

 क्या  उसे  इस  बात
 का

 सन्तोष  है  यह

 प्रतिकर  न्यायपूर्ण  है
 ?

 मूल  wast  में



 १४  १९५७  मौखिक  उत्तर  Rok

 श्री  सादत  चली  खां
 :

 इस  बारे  में  क्या  व्यवहार  रहा  है  में  यह  बताने  में  हूं
 ।

 क्या  प्रतिकर  के  रूप  में  दिया  गया  धन  विदेशी  विनिमय  के

 बन्दों  को  न  मानते  हुए  भारत  में  लाने  की  अनुमति  दी  गई  है
 ?

 श्री  सादत  चली  खां
 :

 राष्ट्रीयकृत  भूमि  के  कुछ  श्रभिकर्ताश्रों  ने  नगद  प्रतिकर  के  लिये

 विनिमय  की  मांग  करते  हुए  भ्रावेदन  पत्र  भेजे  हैं  और  रंगून  में  हमारे  दूतावास  ने  उनकी  सिफारिश

 की  है  ।  ara  है  कि  वहां  के  विदेशी  विनिमय  अधिकारी द्वारा  उन  भ्रावेदन  पत्रों  पर  विचार

 किया जा  रहा  है  ।

 :  क्या यह  सच  नहीं  कि  हाल  ही  में  बर्मा  के  उत्प्रवासी  पौर  विदेशियों के

 पंजीयन  अधिनियम  में  कोई  संशोधन  किये  गये  हैं  ?

 श्री  सादत  weal  खां
 :  यह  मूल  प्रश्न  से  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 सीमावर्ती  छापे

 ज

 थ्री  गजेन्द्र  प्रसाद  सिन्हा  :

 pear.
 पंडित  gto  ato  तिवारी  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क (  )  इस  वर्ष  पाकिस्तानी  सेना  ने  राजस्थान  सीमा  पर  कितने  छापे

 Rey  के  द्वितीय  सप्ताह  में  पाकिस्तानी जिन  तीन  भारतीय  राष्ट्र जनों

 को  जिला  बानुर  में  मिथलान  गांव  के  निकट  से  उठा  कर  ले  गये  थे  क्या  उन्हें  लौटाया

 गया  कौर

 उपरोक्त  घटना  में  पाकिस्तानी  कितने  मवेशी  ले  गये  थे
 ?

 विदेशी  काय  लक्ष्मी  I—k—UY  से  A—Lo=-Yy  तक

 पाकिस्तानी सैनिकों  ने  दो  छापे  मारे  ।

 ate  जिले से  शायद  राजस्थान  में  बारे  जिले  का  गांव  मिठदाओओ

 अभिप्रेत  है
 ।

 इस  गांव  में  १६५७  के
 द्वितीय  सप्ताह  में  ऐसी  कोई  घटना  नहीं  हुई  जिसमें

 तीन  भारतीय  राष्ट्र जनों  को  उठा  कर  ले  जाया  गया  हो  ।

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 श्री  गजेन्  प्रसाद  क्या  यह  सच  है  कि  मंगल  सिंह  ax  बांवर  सिंह  दो  डाकुओं

 ने  सीमा  के  निकट  पाकिस्तान  में  ग्राह्य  ले  रखा  है  कौर  एक  जत्था  बना  लिया  जो  कि  सीमा

 पर  छापे  मारता है  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  यह  तो  मूल  प्रइन  से  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 पन्नी  कासलीवाल :  क्या  पहले
 के  कुछ  छापों  जिन  में  पाकिस्तानी  सेना  के  भी  कुछ

 मूल  अंग्रेजी  में

 1Border  Raids
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 लोग  कुछ  मवेशी  भी  उठाये  गये  थे  भ्र  यदि  तो  क्या भारत  सरकार ने  उन  मवेशियों

 का  प्रतिकर मांगा  था  ?

 atta
 dt

 लक्ष्मी  मेनन
 :  जैसा  कि  पहले  बताया  जा  चुका  केवल  दो  छापे  ऐसे  थे  जिन  में

 पाकिस्तानी सशस्त्र  बल  के  लोग  शामिल  एक  ८  १९४७  को  दूसरा  २८

 LEXY

 श्री  गजेन्द्र  प्रसाद  सिन्हा
 :

 क्या  सीमावर्ती  छापों  में  कोई  कमी  अथवा  वृद्धि  हुई a  है  झर

 उसके  कारण  हे
 ?

 श्िततो  लक्ष्मी  मेनन  :  इसके  लिये  चाहिये  ।

 शो  हरिश्चन्द्र  माथुर
 :

 क्या  सीमा  की  सुरक्षा  केन्द्रीय  सरकार  का  उत्तरदायित्व  है  या  कि

 राजस्थान  सरकार  का

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  दोनों  का  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर
 :  सीमा पर  गत  लगाने में  केन्द्रीय  सरकार  क्या  सहायता  दे  रही  है

 ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मनन
 वहां  राजस्थान  सशस्त्र  पुलिस  है  सीमा  को  पाकिस्तानी  छापों

 से  बचाने  के  लिये  राजस्थान  सरकार  जो  कुछ  मांगे  उसे  मिल  सकता  है  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र  क्या  यह  सच  नहीं  कि  गत  वर्षों  से  राजस्थान  सरकार  यही

 वेदन  कर  रही  है
 कि

 सीमा
 की

 सुरक्षा  के  लिये  उसके  हाथ  शर  मजबूत  किये  जायें  ।  यदि  तो

 केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 लक्ष्मी  मैयत  इस  प्रदान  का  उत्तर  सभा  में  कई  बार  दिया  जा  चुका  इस  बारे

 में  मझे  कोई  नई  बात  नहीं  बताना  है  |

 दण्डकारण्य  योजना

 १३२.  को  बीच  शुक्ल  पुनर्वास  तथा  अल्पसंख्यक-कात्रे  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  विशेषज्ञों  का
 एक  दल  दण्डकारण्य  योजना  के  लिये  चने  गये  क्षेत्र

 का  सर्वेक्षण  भ्र ौर

 क्या  इस  दल  में  एक  ऐसे  विशेषज्ञ  को  शामिल  करने  का  भी  विचार  है  जो  सरकार

 को  इस  क्षेत्र  की  वनस्पतियों  कौर  जीव  जन्तु ग्न ों  के  रीत्यनसार  संरक्षण  wie  विकास के  लिये

 मीणा  दे  ?

 पुनर्वास  तथा  ग्रल्पसंस्यक-कार्य  मंत्री  के  सभासचिव  (ait  ato

 जी  हां

 दल  में  एक  वन  विज्ञान  विशेषज्ञ  शामिल  है
 ।

 1  मूल  अंग्रेजी में
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 श्री वि०  च०  क्या  यह  सच  है  कि  यह  देखने  के  लिये  कि  वहां
 की

 भूमि  उपयुक्त

 है  या  विमान  द्वारा  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा है  ?  यह  कार्य  कौन  कर  रहा  है  कौर  कौन  सा

 मंत्रालय  ४  वहन  कर  रहा  है
 ?

 fat पु०  द०
 नास्व/र

 इस  समय  दण्डकारण्य का  प्रशासन  पुनर्वास
 मंत्रालय  कर

 रहा  है
 ।

 हाल  ही  में  एक  मुख्य  कार्यपालिका  अधिकारी  नियुक्त  किया  गया  है  ate  हाल  ही  में  एक
 दल

 सर्वेक्षण

 करने  जायेगा

 श्री  वि०  च०  शुक्ल  इसकी  लागत  में  कौन  सी  सरकार  सहयोग  दे  रही

 :  भारत  सरकार  | श्री  पुर  दो
 ०

 भास्कर

 श्री  fao  च०  शुक्ल  :  कौन  सा  मंत्रालय ?

 श्री पु० दो ० 0.0  दो  ०
 भास्कर

 पुनर्वास  मंत्रालय  योजना  को  चला  रहा  है  ।

 1  ध्रव्यक्ष  महोदय
 :

 श्री  पाणिग्रहण

 च०
 क्या  भारतीय  सर्वेक्षण  नहीं ?

 श्री दु  ato  विशेषज्ञ
 दल

 द्वारा  सर्वेक्षण  से  भारतीय  सर्वेक्षण  का  कोई  सम्बन्ध

 महोदय
 :

 यदि  wer  माननीय  सदस्य  खड़े  होकर  प्रशन  पुछते  जाते  हैं  तो मंत्रियों को

 उनका  उत्तर  देने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है
 ।

 मेंने  किसी  दूसरे  सदस्य  से  sea  पूछने  को  कहा

 में  नहीं  चाहता  कि  एक  ही  सदस्य  set  जाये  दूसरों  को  अवसर  न  मिले  ।

 श्री  पाणिप्रही  यह  निश्चय  किया  गया  था  कि  इस  योजना  से  पूर्वे एक  योजना

 कमल  में  लाई  जायेगी  ।  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  ५००  शरणार्थी  श्रमिक  वहां  ले  जाकर

 काय  आरम्भ  कर  दिया  जायेगा  ।  क्या  वहां  ५००  शरणार्थी  श्रमिक  गये  हें  शर  उन्होंने

 योजना  का  काम  शझा रम्भ  कर  दिया  ?

 श्री  go  ato  भास्कर  यह  निश्चय  किया  गया  है  कि  हम  कुछ  क्षेत्रों में  कुछ  भ्रम्निम

 योजनायें  प्रारम्भ  करेंगे  |  उदाहरणतः  हम  ने  उनके  लिये  उड़ीसा  राज्य  के  को  रपट  sie

 हांडी  जिलों  और  उसके  पड़ोस  में  मध्य  प्रदेश  के  बस्तर  जिनों  को  चुना  है  ।  शीघ्र  ही  सर्वेक्षण

 होने  वाला  है
 ।

 श्री  पाणिगय्रही :  मेरा  wet  यह  नहीं  था  ।

 महोदय
 :

 माननीय  मंत्री  कृपया  सीधा  उत्तर  यदि  st  तक  उन्हें  वहां  नहीं

 भेजा  गया  है  तो  वह  ऐसा  बता  सकते  हें  ।

 fat  विमल घोष :  क्या  विशेषज्ञों  का  दल  वहां  पहुंच  गया  है  सर्वेक्षण  आरम्भ  हो  गया

 क्या  इन  शरणार्थियों  को  प्रतिवेदन  देने  के  उस  से  भी  पूरे  वहां

 भेजा  जायेगा  ॥

 शापुर दु
 ato  भास्कर

 :
 विशेषज्ञों  के  दल  को  इस  मास  के  प्रारम्भ में  जाना  था  परन्तु

 मौसम  की  खराबी  के  कारण  वे  नहीं  जा  सके  इस  मास  की
 समाप्ति  तक  वे  चले  जायेंगे

 ।
 पहले

 1  मूल  में
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 सर्वेक्षण  किया  जायेगा
 ।

 फिर  यह  देखा  जायेगा  कि  क्षेत्र  उपयुक्त  है  या  नहीं  ।  फिर  शरणार्थियों

 को  स्वयं  भूमि  का  विकास  करने  के  लिये  ले  जाया  जायेगा  ।

 alee  रेणु  चक्रवर्ती
 :  क्या  इस  दण्डकारण्य  योजना  के  प्रस्तुत  विशेषज्ञ  सारे  क्षेत्र  का

 सर्वेक्षण
 करेंग  और  वे

 जो  प्रतिवेदन  देंगे
 उसमें  भूमि  की  उपयोगिता मुख्य  विषयों में  से  एक  होगा

 ?

 श्री  पूरे  विशेषज्ञ उस  क्षेत्र का  दौरा  करेंगे  ।  इस  बात  की  भी  छानबीन

 की  जायेगी  कि  भूमि  उपयुक्त  है  या  नहीं  ।

 Patt वि०  च०  क्या  सरकार  ने  इस  सर्वेक्षण  दल  के  प्रतिवेदन  प्रस्तुत करने  के  लिय

 कोई  समय  निश्चित किया  है  ?

 पत्नी पु०  शे०
 विशेषज्ञ  कुछ  क्षेत्रों  का  सर्वेक्षण  करेंगे  ।  उन्हें  लगभग  तीन  चार

 सप्ताह  लगेंगे  |

 नांगल  उर्वरक  कारखाना

 न्
 |

 डा०  राम  सुलग  सिंह
 :

 श्री  दी०  Wo  फार्मा

 1२३४.  {
 श्री  हेडा

 |  श्री  शिवनंजप्पा

 सरदार  इकबाल  सिह  :

 क्या  वाणिज्य उद्योग  मंत्री  ३१  ReXY  के
 तारांकित  प्रदान  संख्या  ५२८  के

 उत्तर
 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  करेंगे  कि  क्या  नंगल  vars  तथा  रसायन  )

 लिमिटेड  के  निर्माण  निश्चित  कार्यक्रम  के  अनुसार  हो  रहा  है
 ?

 farina  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :  श्रीमान  ।  संयंत्र  के  मात  भाग

 का  आदेश  प्रेषित  करने  में  कुछ  विलम्ब  के  अतिरिक्त  परियोजना  का  दोष  सब  काम  निश्चित  समय

 के  हो  रहा  है  |

 रास  सुभग  सिह  क्या  मुख्य  कारखाने  का  निर्माण  कार्य  प्रारम्भ  हो  गया  है  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र
 :

 विद्युदंशक  संयंत्र और  उवंरक  संयंत्रों
 के  संविदायें  दी  जा  चुकी  हैं

 ।

 बिजली  के  सामान  के  जो  टेंडर  मिले  थे  उन  पर  बिचार  किया  जा  रहा  है  ।  इमारत  शादी  और

 रहने  के  लिये  बस्ती  का  निर्माण  हो  रहा  है  ।

 tat  दी०  चे  फार्मा
 :

 क्या  विदेशी  विनिमय  न  मिलने के  कारण  इस  परियोजना  में

 विलम्ब  नहीं  यदि  तो  कितना  विलम्ब  होगा
 ?

 पत्नी  सतीश  चन्द्र  :  विदेशी  विनिमय  की  स्थिति  के  कारण  इस  परियोजना  के  सम्पन्न  होने

 में  किसी  विलम्ब  की  सम्भावना  नहीं  है  ।

 श्री  कासलीवाल क्या  भारी  पानी  के  संयन्त्र  के  निर्माण के  लिये  कोई  संविदायें

 दी  गई ह
 ?

 waist  में
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 श्री  सती दा  चन्द्र
 :

 भारी  पानी  के  संयंत्र  के  टेंडर  प्राप्त  होने  को  अन्तिम तिथि  कल  है

 art  ora  है  कि  संविदायें  जनवरी  में  दी  जायेंगी  ।

 धी  त्रि०  नाज  सिह  यह  कहा  गया  है  कि  सब  काम  निश्चित  कार्यक्रम के  प्रसार  हो

 रहा  है  परन्तु  जिन  वस्तु ग्र ों  के  बारे  में  श्रतिरिक  बताया  गया  है  क्या  उससे  सारा  कार्यक्रम  भंग

 नहीं  हो  जायेगा

 सती दा  चन्द्र
 :

 जो  सीटें  इनका  संभरण  कौर  निर्माण  करेंगी  उन्हें  सारे  काम  की

 सुविधायें दी  गई  हैँ  भ्र ौर  यदि  वे  समय  पर  पूरा  नहीं  करते  तो  उन्हें  दण्ड  देने  की  भी  शर्तें  की

 गई  हें  ।

 श्री  कर  ना०  मेरे  प्रदान  का  उत्तर  नहीं  मिला  |

 राम  सुभग  संविदा  पर  हस्ताक्षर  होने  के  कितना  समय  बाद  कारखाने  का

 इमारती  सामान  जाना  शुरू  हो  जायेगा ?

 तथ  उद्योग  मंत्री  नुरारजी  :  उसके  तुरन्त  पश्चात  |

 गर-सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  में  विनियोजन

 1१३४.  श्री  वे ०  To  नायर :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गैर-सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  द्वारा  विदेशों  से  पूंजी  वस्तुभ्नों  की  खरीद  में  विनियोजन

 में  दूसरीਂ  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  के  लिए  अनुमानित  राशि  से  अभी  तक  कोई  वृद्धि  दिखाई

 पड़ी

 afe  तो  इसके  क्या  कारण

 ऐसे  विनियोजन ों  का  (१)  संयुक्त  राज्य  wales,  (२)  (३)  सोवियत

 (४)  पश्चिम  (५)  जापान  से  दूसरी  योजना वधि  में  १९५७  तक  की  खरीदों

 का  ब्यौरा  क्या

 इस  बात  की  गारंटी  के  लिए  क्या  यदि  कोई  उठाये  गये  हैं  कि  गैर-सरकारी

 उद्योग-क्षेत्र  योजना  के  अन्तर्गत  अनुमोदित  परियोजनाओं  क  लिए  पूंजी  वस्तु झ्र ों  की  खरीद  में

 विदेशी  मुद्रा की  अनुमानित  राशि  से  अधिक व्यय
 न  करे ?

 श्रम  ओर  रोजगार
 तथा

 मंत्री
 के

 सभासचिव  ल०  ना०  :

 श्रीमान  ।

 उत्पन्न  नहीं  होता  |

 एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  र  जाता है  ।  परिशिष्ट  १,  श्रीगन्ध

 संख्या  ५८]

 सरकार  श्राथात  नियंत्रण
 विदेशी  मुद्रा  निर्गमन  कठोर  नियंत्रण

 नन्  है

 ।

 मल  ai  a मी  में

 231
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 व०  To  नायर  १४  सितम्बर के  स्टेट्समैन  में  यह  समाचार  प्रकाशित  gat था  कि

 जबकि  समस्त  योजनावधि  के  लिए  गैर-सरकारीਂ  उद्योगकक्षेत्र  के  लिए  ७५०  करोड़  रुपये  के  waa

 का  लक्ष्य  निश्चित  किया  गया  गैर-सरकारी  उद्योग-क्षेत्र  का  केवल  इस  ag  के  gra  तक

 का  रायात हीਂ  लगभग  ८२०  करोड़  रुपये  हो  जायगा  ।  क्या मैं  यह  समझ  कि  वह  विवरण  गलत  है
 ?

 श्री ल० ल०  ना०  मिश्र  :  माननीय पदस्थ  का  कथन  ठीक  नहीं  है  ।  वास्तव  दूसरी  पंचवर्षीय

 योजना  में  गर-सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  द्वारा  रायात  वे  लिए  कोई  निश्चित  लक्ष्य  निर्धारित  न

 किया  गया  परन्तु  अ्रस्था ई  रूप  से  यह  wa  लगाया  गया  था  कि  गैर-सरकारी  उद्योग-क्षेत्र

 को  लगभग  Yo  करोड़  रुपये  की  आवश्यकता होगी  उसमें  से  उन्होंने  प्रभी  तक  लगभग  २६

 करोड़  रुपये  व्यय  किये  हं  ।  इसलिए  यह  wea  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 श्री  - (५  प०  नायर  में  केवल  पूंजी  मशीनों  के  रायात  के  संबंध  में  नहीं  पूछ  रहा  था  |

 म गर-सरक
 उद्योग-क्षेत्र  के  लिए  अनुमत  समस्त  आयात  का  ब्यौरा  पूछ  रहा  था  |

 6...]|  ल०  तना०  मिश्र  :  गेर-सरकारी  उद्योग-क्षेत्र  को  जनमत  आयातों  के  सम्बन्ध  में  निश्चित

 gins  देना  संभव  नहीं  है  क्योंकि  हमारे  यहां  निर्बाध  सामान्य  अ्रनूज्ञप्ति  प्रणाली  चाल  है  जिसका

 नियंत्रण  निर्यात  तथा  आयात  मुख्य-नियंत्रक  ढारा  किया  जाता है  ।  तीन  वर्षों  से  कम

 के  समय  में  सही  ५  प्राप्त  करना  कठिन  है  क्योंकि बहुत  से  मामलो ंमें  लाईसेंस  तीन  aq  में

 परिपक्व  होते

 श्री  fro  Fo  चौधरी  :  तो  फिर  निर्यात  तथा  आयात  मुख्य-नियंत्रक  को  रखना  का

 लाभ  क्या  है
 ?

 महोदय  शान्ति  ।  माननीय  सदस्य  का  प्रश्न  भाग  (a)  में  नस् तु प्रा

 बेਂ  संबंध  में  है  वह  समस्त  वस्तुभ्रों  के  संबंध  में  प्रशन  करना  चाहते  हैं  ।

 श्री  उप  नायर  :  मैं  यह  पूछ  रहा  था  कि  गैर-सरकारी  उद्योग-्षेत्र  में  जो  अधिक

 आयात  हुआ  जैसाकि  स्टेट्समैन  में  समाचार  प्रकाशित  gut  उसमें  से  कितना  गर-सरकारी

 उद्योग-क्षेत्र  द्वारा  पूजी  वस्तुओं  के
 ः

 आयात  के  कारण है  ।  मेरा  wea  पूंजी  वस्तु झ्र ों  से

 संबंधित  था  ।  मैं  जानना  चाहता  था  कि  समाचार  पत्रों  में  जो  समाचार  प्रकाशित  gor  है  उसका

 पूंजी  महीनों  के  aaa  से  क्या  संबंध है  ।

 गश्रच्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  यह  समझ  रहे  हैं  कि  माननीय  मंत्री  उस
 विशेष  समाचार

 के  संबंध  में  जांच  करा  चुके  हैँ  ।  उनके  पास  कोई  जानकारी नहीं  है  ।

 गजनी  हरिश्चन्द्र भीतर  :
 दिये

 गये  विवरण
 के  अनुसार  यह  मालूम होता  है  कि

 गर-सरकारी

 उद्योग-क्षेत्र
 समस्त  दूसरी

 पंचवर्षीयਂ  योजना के  लिये  निर्धारित  लक्ष्य  का  कम  से  कम  ६०  ahaa

 १  वर्षों में  व्यय  कर  चूका  है--मेरा  तात्पर्य  विदेशी  मुद्रा  से  है  ।  ४५०  करोड़  रुपए  में  से  वे

 लगभग  २६०  करोड़  रुपये  ले  चुके  ह

 पद्य  महोदय  :  क्या  है  ?

 ta  हरिद्वार मयुर  :
 इस  बात  को  ध्यान

 में
 रखते  हुये  कि  हमारे  सामने  विदेशी  मुद्रा

 की  बहुत  कठिनाई  गैर-सरकारी  उद्योग-क्षेत्र को  समस्त  दूसरी  पंच  वर्षीय  योजना  के  लिए

 निश्चित  विदेशी  मुद्रा  का 16.0  ६०  प्रतिदिन  प्रथम  डेढ़  वर्ष
 मे  ही  क्यों  खड़े  कर  लेने  दिया  गया

 ?

 ण  ना

 १  मूल  अंग्रेजी  में
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 शो  ल०  ato  मिश्र  गर-सरकारी  उद्योग-क्षेत्र  ने  निश्चय  dt  लगभग  २६७  करोड़  रुपये

 खच
 कर  लिये  हैं  शौर  यह  उनके  लिये  निश्चित  लक्ष्य  के  अन्दर  ही  गेर-सरका  री  उद्योग-क्षेत्र

 अच्छा कार्य  किया  है  ।  शौर  जहां  तक  भविष्य  के  लिए  नियंत्रण  का  संबंध  विदेशी  मुद्रा

 स्रोतों  के  प्रयोग  पर  कठोर  नियंत्रण  रखा  जा  रहा  है  ।  उसके  लिए  अनेक  युक्तियां  निकाली गई  हैं  ।

 श्री वें०  प०  नायर :  विवरण  से  मालूम
 होता  है  कि  प्रत

 १९५६  से  जून  2e4s  तक

 SG  करोड़  रुपये  की  मोटर-गाड़ियों  का  ग्रा यात  gat  है  ।  मैं  जानना  हूं  कि  इसमें

 किस  प्रकार  की  मोटर-गाड़ियां  सम्मिलित की  गई  क्या  वे  केवल  यात्री  बसें  झर  ठेले

 उनका  संबंध  ग्रन्थ  मोटर-गाड़ियों  से

 उपमंत्री  RIATo  नं०
 :  वह  सामान्य  पदावली  मशीनें

 गाड़ियां  ।  उसमें  से  परिवहन  का  भाग  अलग  करना  बहुत  कठिन है  |

 श्री  प०  नाथर  अर्थात  वे  पूंजी  वस्तुयें हैं  ।

 श्री  इया  ०  नं  ०  मिश्र  जी  हां  अंधकार  ।

 श्री  विमल  घोष  य  २६७  करोड़  रुपये  वास्तविक वे  हैं  अथवा  गेर-सरकारी

 उद्योग-क्षेत्र  के  लिए  गजी  वस्तुभ्नों  के  लिए  लाईसेंसों  के  हैं
 ?  यदि  वे  कुल  grata  से  संबंघित  हैं  तो

 SaHT-TH  में  आयात  के  लिए  कितनी  राशि  के  लाईसेंस  जारी  किये  गय  हैं

 उद्योग  मंत्री  was  :
 क्या  में  हस्तक्षेप  कर  सकता  हूं

 ।
 जहां

 तक  चालू
 वर्ष

 में  पूंजी  वस्तुश्नों  का  संबंध  जिनके  लिए  माननीय  सदस्य  ने  कुछ  उत्सुकता  दिखाई  लगभग

 ११२  करोड़  रुपये  की  पूंजी  वस्तुभ्नों  के  लाईसेंस दिये  गये  हैं  जिसमें से  लगभग  ६०.६  करोड़

 रुपय  श्रन््यगित  भुगतान  के  अंतगर्त  हैं

 ween

 परिवार  श्रायव्ययक

 श्री  श्र०  Fo  गोपालन

 पद  शी  लग  ब्०  fast  राव

 प्रधान  मंत्री  २७  १९४५७  को  पूछे  गये  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ३९२  के  उत्तर  के

 संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  रखी  भारतीय  मध्यमवर्गीय  परिवार  आ यव्ययक  सर्वेक्षण  प्रारभ  हो  गया

 यदि  तो  विलम्ब वे  क्या  कारण  .  शर

 उसके  कब  प्रारंभ  होने  की  संभावना है
 ?

 pacts  ata  satay  लक्ष्मी  मेहनत )
 wat  तक  नहीं  |

 a  (7)  योजना  क  ब्यौरे  ae  उसकी  वित्तीय  उपलक्षणाश्ों  के  संबंध  में  विभिन्न

 प्राधिकारियों से  परामर्श  किया  जाना  था  |
 लि नह कन्  योजना

 के  संबंध में  ग्रंत्तिम  निर्णय  हो  गया  है  और

 उसका  waned  किया  जा  चका  है  |  सर्वेक्षण के  संबंध  में  प्रारंभिक  क्षेत्र-कार्य  शीघ्र  प्रारंभ

 होने  संभावना है
 समाना  ee  ee  ————  ee i  एएस

 1  मल अंग्रेजी  में
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 श्री  शठ  कण  गोपालन  क्या  इस  संरक्षण a  ग्रामीण  क्षेत्र भी  सम्मिलित  किये

 प्रथवा  वहू  कंवल  क्षेत्रों  अथवा  शहरों  तक  ही  केन्द्रित  रहेगा  ?

 petra  लक्ष्मी  मेनन
 :  इस  समय  तो  केवल  शहरी  क्षेत्रों  में  ही  सर्वेक्षण होगा  |

 1
 श्रीमती

 रेणु  चक्रवर्ती  :  यह  कौन  कौन से  शहरों में  प्रारंभ  किया  जायेगा  ?

 पानीपत  लक्षमी  मेनन  बहुत से  लगभग ४५  दहर  हूं
 ।

 क्या  में  उन्हं पड़  कर  सुनाऊं  ?

 प्रधान  मंत्री
 तथा  वैदेशिक  कायें  मंत्री  जवाहरलाल  इन  सब  नमूना-सर्वेक्षणों

 में  सैकड़ों  स्थान  चने  जात ेहूं  अच्छा  समान  औसत  प्राप्त  किया  जा  सके

 दिल्ली  से  दफ्तरों
 का

 बाहर  भेजा  जाना

 थ्री  हरिश्चन्द्र  माथुर

 T*¥  देय  श्री  gto  चल  फार्मा

 श्री  सि०  सहगल

 श्री  भक्त  व्ययन

 क्या  आवास ate  संभरण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सिर  के  कौन  कौन  से  विभागों  के  दिल्ली  से  बाहर  भेजे  जाने  की  संभावना है

 इन  विभागों के  लिए  कितने  स्थान  की  श्रावव्यकता  ax

 इस इस  विषय  पर  केन्द्रीय  सरकार  के  पत्र  का  किन  किन  राज्यों  ने  तथा  क्या  उत्तर

 दिया है  ?

 खान  श्योर  इंधन  मंत्री  cay  fag)  ar  यद्यपि  कुछ

 कार्यालयों  को  दिल्ली  से  हटाने  के  प्रस्ताव  भ्र वश्य हैं  परन्तु  अ्रंतिम  foe  at  किय  जाने  हैं  ।

 कौन  कौन  से  दफ्तर  sey  जाया  तथा  उनके  लिए  कितने  स्थान  की  झ्रावश्यकता  होगी  इससे

 संबंधित  जानकारी  कालान्तर  में  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 आन्ध्र  मध्य  पंजाब  कौर  राजस्थान की  राज्य  सरकारों

 से  हमने  यह  पूछा  था  कि  उन  शहरों  में  कितना  स्थान  फालतू  हो  जाने  की  संभावना  है  जो  राज्यों

 के  पुनर्गठन  के  फलस्वरूप  १--११-१९५६  से  राज्यों  की  राजधानियां  नहीं  रहे  परन्तु  नागपुर

 को  जिसके  संबंध  में  बम्बई  सरकार  नें  प्रस्ताव  किया  wea  कहीं  भी  पर्याप्त  स्थान  का

 प्रस्ताव  हमें  प्राप्त  नहीं  दमा  है  ।

 1  श्री  हरिश्चन्द्र माथुर  :  में  जानना  चाहता  हूं  कि  राज्य-सरकारों को  क्या  लिखा  गया  है
 ?

 जब  तक  केन्द्रीय  सरकार  यह  नहीं  जानती  कि  वह  कितना  स्थान  चाहती  है  वह  ऐसा  कसे

 कर  सकते हें  ?  ऐसा  मालम  होता  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  तक  यह  निर्णय  नहीं  किया  है  कि

 कौन  कौन  से  दफ्तरों  को  हटाया  जाना  है  कौर  कितने  स्थान  की  श्रावद्यकता  है
 ?  इसलिए

 सरकारों  को  जो  कुछ  लिखा  गया  क्या  वह  निश्चित  भाषा  में  था  अथवा  हें  कोई  निर्दिष्ट

 बताई  गई  थी  ?
 eee  या  हक  ee  en  ee  aN  SO  ER

 f  मल  अग्रजा a
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 tween:  इसके  विपरीत भी  हो  सकता है

 1  सरदार  स्वर्ण  सिंह
 :

 हम  तब  तक  यह  निश्चित  नहीं  कर  सकते  कि  कौन  कौन  से  दफ्तर

 हटाये  जायेंगे  जब  तक  कि  हम  दिल्ली  के  बाहर  इमारतें  बनाने  का  निर्णय  न  कर  लें  ।

 1  श्री  तिम्मय्या  :  कौन  कौन  से  केन्द्रीय  मंत्रालय  दिल्ली  से  प्रत्यक्ष  जाने  के  लिए  तेयार  है ं?

 स्वर्ण  सिह
 :  में  माननीय  सदस्य  से  प्रतीक्षा  करने  का  अनुरोध  करूंगा  ।  जैसा कि

 में
 संकेत  कर  चुका  हूं  एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 श्री  दी०  Fo  शर्मा  :  दफ्तरों  के  दिल्ली  से  हटाये  जाने  के  set पर  विचार  किया

 जायेगा  तो  क्या  इस  संबंध  में  डलहौजी  are  शिमला  का  विचार  किया  जायेगा  ?

 स्वर्ण  सिह  :.  वास्तव  ऐसे  किसी  भी  स्थान  का  विचार  किया  जायेगा  जहां

 स्थान  उपलब्ध  हो  ।  जहां  तक  शिमला  का  संबंध  केन्द्रीय  सरकार  का  एक  बड़ा

 पंजाब क  महा-लेखापाल  का  दफ्तर--वहां  है  ही  जो  काफी  स्थान  घेरे  हुए  है  ।  हम  ने  पंजाब

 सरकार से  भी  पूछा  है  ।  उसने  बताया  है  कि  शिमला  में  अधिक  स्थान  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 डलहौजी  में  समझता  हूं  दफ्तर  के  उपयुक्त कोई  भी  जगह  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 कुछ  रहने  के  मकान  भले  ही  हों  परन्तु  जहां  तक  दफ्तरों  का  संबंध  है  कोई  भी  स्थान

 नहीं है  ।

 श्री  भक्त  दादा  अभी  मंत्री  जी  ने  बतलाया  कि  विभिन्न  विभागों  से  पूछताछ  की  जा  रही

 है  ।  क्या  इसका  यह  wet  है  कि  जो  दिल्ली  से  बाहर  दफ्तर  भेजने  की  पहली  योजना  थी  उसको

 समाप्त  कर  दिया  गया  है  na  नये  सिरे  से  यह  प्रश्न  छोड़ा  जा  रहा  है  ?

 स्वर्ण  सिह
 :

 उसे  समाप्त  नहीं  किया  गया  है  ।  यह  उसी
 के  कंटीन्युएशन

 में  है  ।

 नाथ  पाई  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  नागपुर  में  उपयुक्त  स्थान  उपलब्ध

 क्या  सरकार  केन्द्रीय  सरकार  के  किसी  विभाग  को  नागपुर  भेजने  के  संबंध  में  विचार  कर  रही

 है  यदि  at  किस  विभाग

 अध्यक्ष  महोदय
 .

 इसका  उत्तर  दिया  जा  चुका  है
 |

 श्री नाथ  पाई  :  उन्होंने  कहा  कि  स्थान  उपलब्ध  है  ।  में  पूछता  हूं  कि  सरकार  कौन  कौन  से

 विभागों  को  नागपुर  भेजने  का  विचार  कर  रही  है  ।  क्या  निर्णय  कर  लिया  गया  है
 ?

 स्वर्ण  सिह  उसके  संबंध  में  अभी  तक  कोई  अंतिम  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  |

 परन्तु  सरकार  के  एक  या  दो  दफ्तर  पहले  ही  नागपुर  पहुंच  गये  हैं
 ।

 में  समझता  हूं
 कि

 बीमा

 नियंत्रक  कौर  राष्ट्रीय  बचत  आयुक्त  के  दफ्तर  नागपुर  पहुंच  चुके  हैं  ।

 शो  मोहम्मद  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  बंगलौर  में  पर्याप्त  स्थान  उपलब्ध  है

 क्या  सरकार  दफ्तरों  को  वहां  भेजने  का  विचार  रखती  है  ?

 स्वर्ण  शाह  :.  यदि  बंगलौर  में  स्थान  उपलब्ध  हो  तो  में  उसे  काम  में  लाना  बहुत

 पसंद  करूंगा  ।  में  समझता  हुं  कि  बंगलौर  की  शिकायत  है  कि  वहां  हम
 ने  बहुत से  दफ्तर

 खोल  दिये  हैं
 |

 aa  करी  थी  ने  वों  यहा  WEX  को  सरकार  ने  एसी  हो  रु  सिसाय

 न  मूल  अंग्रेजी  में
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 शी  To  स०  शौर  हैदराबाद  की  क्या  स्थिति  है  ?

 1झच्यक्ष महोदय : शांति, शांति । महोदय  :  शांति  ।

 मानसरोवर  जाने  वाले  तीन  यात्री

 ४  श्री  भवत  दर्शन  :  कया  प्रधान  मंत्री  १०  Peue  के  तारांकित  seq  संख्या

 Sis  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 REY  में  जब  से  तिब्बत  के  संबंध  में  भारत  व  चीन  की  सरकारों  के  बीच  समझौता

 gat  तब  से  प्रतिवर्ष  oa  तक  कितने  भारतीयों  ने  कैलाश-मानसरोवर  की  यात्रा  की

 उन  तीर्थयात्रियों  की  कठिनाइयां  टूर  करने  के  संबंध  में  चीन  सरकार  से  जो  बातचीत

 चल  रही  उसके
 बारे  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  कौर

 उक्त
 समझौते

 की  शर्तों  के  अ्रनुसार  चीन  की  सरकार  ने  भारतीय  तीर्थयात्रियों  की

 सुविधा  के  लिये  wa  तक  कौन  कौन  से  कार्य  किये  हैं  ?

 विदेशी  कार्प  उपमंत्री  लक्ष्मी  मेनन  चीन-भारत  क़रार  हो  जाने  के

 बाद  जिन  तीर्थयात्रियों  के  केलाश  कौर  मानसरोवर  की  यात्रा
 की  SO उनकी की  संख्या  इस  प्रकार  है  :

 Peuy  8858.0

 ZEUY  ४१६

 ZEUS  Rov

 १९५७  श्हीद

 तथा  बातचीत
 के  चीन  सरकार ने  पीकिंग में  हमारे  राजदूतावास

 को  सूचना  दी  कि  भारत  से  ara  वाले  ती थे यात्री  एक  रास्ते  से  होकर  तिब्बत  में  दाख़िल  हो  सकते

 हैं  कौर  दूसरे  से  जा  सकते  यह  कि  तीर्थयात्री  एक  से  अधिक  बार  ast  स्थानों  पर

 जा  सकते हें  ।  चीन  सरकार  ने  तिब्बत  के  स्थानीय  अधिकारियों  को  भी  कहा  है  कि  वे  यात्रियों  की

 जांच-पड़ताल  करने  के  तरीक़  को  आसान  बनाएं  ।  हाल  की  रिपोर्टों  से  पता  चलता  है  कि  पिछले

 साल  से  काफी  तरक्की  हुई  है  कौर  इस  साल  यात्रियों  की  शिकायतें  कम  रही  हें  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  :  माननीय  उप-मंत्रीजी  जी  ने  भ्र भी  जो  आंकड़े  दिये  उन  से  यह  स्पष्ट

 है  कि  सन्  2 ys  से  अरब  तक  प्रतिवर्ष  के लादा  मानसरोवर  जाने  वाले  तीर्थयात्रियों  की  संख्या  घटती

 चली  जा  रही  जब  कि  चीन  सरकार  यह  कह  रही  है  कि  उन्हें  प्रतिनिधिक  सुविधायें  दी  जा  रही

 कया  में  जान  सकता  हूं  कि  क्या  इस  बात  का  पता  लगाने
 की

 की  जा  रही  है  कि  यह

 संख्या  क्यों  घट  रही  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य-मंत्रीਂ  जवाहरलाल  :  यह  तो  माननीय

 सदस्य  ने  जवाब  में  सुना  कि  पहले  शिकायतें  थीं  श्र  शिकायतों  को  चीनी  सरकार  के  सामने  रखा

 गया  था  श्र  उस  में  ya  तरक्की  हुई  है  ।  इस  में  कोई  शक  नहीं  कि  पहले  ११००  लोग  गये  थे

 Wo,  ३००  तक  पहुंच गये  हैं  ।  इन  झ्रांकड़ों को  देखते  हुए  इस  में  कोई  शक  नहीं
 कि  कुछ

 दिक्कतें  तभी  यह  कमी  हुई  ।  हम  ने  इस  बारे  में  कोशिश  की  हम  से  कहा  गया  है  कि

 wa  वे  दिक्कतें हट  गई  चीनी  सरकार  ने  तो  कहा  ही  लेकिन  वहां  हमारे  जो  नुमाइंदे

 a उन्होंने  भी  कहा  है  कि  रास्ता  श्री  पहले  से  आसान  हो  गया  1.0  2

 अंग्रेजी  में
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 श्री  भक्त  दर्शन  :  भारत  की  सीमा  के  इस  भारत  सरकार  की  सहायता  से  प्रदेश

 की  सरकार  सड़कों  और  विश्वा मग हों  के  सुधार  में  काफ़ी  प्रति  प्रयत्न  कर  रही  जब  कि  दूसरी

 कौर इस  सम्बन्ध  में  कभी  तक  कोई  खास  कायंवाही  नहीं  की  गई  है  कया  में  जान  सकता हूं  कि

 हमारे  जो  भ्रमणकारी  वहां  उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  विद्वेष  रिपोर्ट  दी  है  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :  किस  सम्बन्ध  में

 ?

 श्री  भक्त  दर्शन
 :
 वि  wk  सड़कों  के  बारे  में  ।

 श्री  जवाहर  लाल  नेहरू  :  माननीय  सदस्य  किस  तरफ़
 की

 बात  कह  रहे  हें--हिन्दुस्तान की

 तरफ़  या  चीन  की  तरफ़  ?

 श्री भक्त  करवाने  मेरा  मतलब  यह  है  कि  हिमालय  के  इस  श्रोत--भारत  की  श्रोत--तो  काफ़ी

 सुधार  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  की  सहायता  से  काफ़ी  सुधार  किया

 लेकिन  दूसरी  ate  अभी  भी  सड़कों  की  हालत  अच्छी  नहीं  है  श्र  रेस्ट-हाउस

 नहीं  बनाये  गये  जो  कि  एग्रीमेंट  में  एक  खास  शर्तें  थी  ।

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  एक  बात  में  माननीय  सदस्य  से  कह  दूं  ।  वह  का  जिक्र

 कर  रहे  थे  कि  सन्  १९४४  में  ज्यादा  लोग  गये  लेकिन  सन्  १९४५४  एक  बहुत  खास  साल

 मेले  का  साल  इस  लिए  भी  ज्यादा  लोग  गये  थे  ।  लेकिन  ग़ालिबन यह  सही

 बात  होगी  कि  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  रेस्ट  हासिल  वगेरह का  ज्यादा  प्रबन्ध किया  है  wk

 उधर कम  हुआ  है  ।  कुछ  उधर  भी  शुभ्रा  है
 ।

 जाहिर  है  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  इस  की

 ज्यादा  फ़िक्र  है  बनिस्बत  चीनी  सरकार  के  ॥

 थ्री  भक्त  दर्शन  :  क्या  अगला  यात्रा  सीज़न  से  पहले--  की  गर्मियों  से  पहले

 जो  थोड़ी  बहुत  शिकायतें  वे  दूर  कर  दी  जायेंगी ?  क्या  इस  बारे  में  फिर  चीन  सरकार  पर

 ज़ोर  दिया  जायगा  ?

 श्री  जवाहरलाल  :  इस  का  जवाब तो
 दे  चुका हूं

 प्रादेशिक

 SY  स०  चे  सामन्त  :

 श्री  बमन
 १४०,

 कया  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उत्तरी  पूर्वी  श्र  दक्षिणी  प्रदेशों
 के  लिए  प्रस्तावित  औद्योगिक  सुरक्षा

 स्वास्थ्य  एवं  कल्याण  के  समस्त  कोई  प्रादेशिक  संग्राहलय  दूसरी  पंच  वर्षीय  योजना  में  स्थापित

 कर  दिए  जायेंगे

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  व्यय  का  अनुमान  है  ;

 केन्द्रीय  श्रम  संस्थान  के  साथ  उनका  समन्वय  किस  प्रकार  का  होगा  ;

 क्या  उसमें  प्रशिक्षण  सुविधायें  भी

 यदि
 तो  किस  के

 1  मूल  प्रंग्रेजी  में
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 टीम  उपमंत्री  अ्रनिद  seit  )  उपकरण की  उपलब्धता  के  अधीनस्थ |

 २३०  लाख  रुपए  की  लागत  को  |

 ये  संग्रहालय  अपने  संबंधित  औद्योगिक  क्षेत्रों  की  विशेषोपयुक्त  श्राववयकताझओं  की

 पूर्ति  करेंगे  तथा  केन्द्रीय  श्रम  संस्थान  सुनियोजित  कार्यक्रम  का  केन्द्र  रहेगा  ।

 (=)  श्रौद्योगिक  स्वास्थ्य  एवं  कल्याण  के  समस्त  पतलूनों  को  सम्मिलित  करने  वाले

 प्रशिक्षण  कार्यक्रम  संचालित  किए  जायेंगे  |  श्रम  सरकारी  विभागों  की  झ्रावश्यकताश्रों

 की
 पूति  करने  के  लिए  विभिन्न  प्रकार  के  कार्यक्रमों  की  कल्पना  की  जा  रही

 पिच  क्या  ये  संग्रहालय  बम्बई  स्थित  केन्द्रीय  श्रम  संस्थान  के  प्रत्यक्ष

 पर्यवेक्षण में

 शनी  आबिद  वह  कारखानों  के  मुख्य  परामशंदाता  प्रेक्षण  के  ०  रहेंगे  ।

 पति  स०  च०  क्या  सरकारी  विभाग  के  श्रम  अधिकारी  भी  उनमें  रहेंगे  अथवा  केवल

 साधारण  श्रमिकों  को  ही  सुविधायें  दी

 पत्नी  आबिद  अर्ली  श्रमिक  sie  श्रम  अधिकारी  दोनों  शौर  सरकारी  श्रम  अधिकारी  भी  ।

 शची  खनन  उद्योग  में  कौन  कौन  से  मुख्य  खतरे  हें  जिनके  लिए  इन  संग्रहालयों  में

 प्रद  प्रद्शन-वस्तुयें  रखी  जायेंगी  कया  सरकार  इन  संग्रहालयों  की  पूर्ण  योजना  सभा-पटल
 पर

 रखेगी ?

 mitaz  अला  वे  कारखानों  के  कर्मचारियों के  लिए  होंगे  ।  wa का  विचार

 भी  बाद  में  किया  जायगा  जब  विस्तृत  कार्यक्रम  संभव  हो  ।  जो  ari  किया  जाएगा  उससे  संबंधित

 जानकारी  परिचित  प्रतिवेदन  में  प्रकाशित  जा  चुकी है

 श्री स०  त्र०  सामन्त  :  क्या  राज्य  सरकारों  ने  वह  भूमि  दे  दी  है  जिसकी  मंत्रालय  को

 ग्रावव्यकता

 श्री  आबिद  चली  :  बम्बई  सरकार  वह  भूमि  दे  चुकी  है
 ।  कोयम्बटूर में  जो  भूमि  मांगी

 गई  है  वह  भी  हमें  निकट  भविष्य  में  दे  दिए  जाने  की  संभावना  है
 ।  कलकत्ता कानपुर  में  कमी  को

 प्राप्त  करने  की  व्यवस्था  की  जा  रही

 ब्लाक मेसस  अतुल  इन्डस्ट्रीज

 श्री  मुरारका
 1१४२.

 {  श्री  नथवानी

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  बलसार  के  मैसेज  अतुल  इन्डस्ट्रीज  को  प्रभी  तक  कुल  कितना  ऋण  ae  अथवा  वित्तीय

 सहायता
 दी

 गई
 श्र

 a  a

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 क्या  इस  व्यापार  संस्था  को  कौर  प्रतीक  ऋण  शिकवा  वित्तीय  सहायता  देने  का  विचार

 उधोग  मंत्री  सुभाष  :  कौर  )  .
 सरकार  ने  प्रोडक्टस  को

 आपने  विस्तार  कार्यक्रम  प्रारंभ  करने  के  लिए  ३  करोड़  रुपए  का  ऋण  मंजूर  किया  है
 ।  कभी  तक

 उन्होंने इस  ऋण  में  से  | ied  ३२  करोड़ रुपए  लिए  हैं  ।

 fall  मुरारका
 :

 क्या  सरकार  ने  हाल  में  इम्पीरियल  कैमिकल  इन्डस्ट्रीज  के
 साथ

 रंगाई
 के

 सामान  के  निर्माण  के  लिए  एक  करार  किया  है  शर  उस  प्रयोजन  के  लिए  उन्होंने  सरकार  से  एक  बड़े

 ऋण  के  लिए  प्रार्थना की

 fat  मनु भाई  ह्  सरकार  ने  हाल  में  कुछ  जैसे  ग ्  के  लिए

 करार  किया  उन्होंने अभी  तक  हम  से  कोई  प्रतिष्ठित ऋण  नहीं  मांगा  है  ?

 मुरारका  :.  क्या  सरकार  ने  ऐसी  कोई  सीमा  निर्धारित  की  है  कि  गैर  सरकारी

 क्षेत्र  के  किसी  एक  उद्योग  को  झ्र धिक  से  अधिक  कितना  ऋण  दिया  जा  सकता  है  ?

 चरो  मतुभाई  कमाउ  वह  प्रत्येक  उद्योग  में  भिन्न  भिन्न  है  ।  लोहा  तथा  इस्पात

 उदय  ग  को  हमने  लगभग  Jo— Vy  करोड़  रुपए  रतन  उद्योगों  को  ४-५  करोड़  रुपए  तक  दिए

 एक  ही  पक्ष  द्वारा  नियंत्रित  इकाइयों  को  ३  करोड़  रुपए  से  अधिक  नहीं  दिए  जाते

 यही  सामान्य सीमा

 श्री  मुरारका
 :

 यह  ऋण  किन  शर्तों  पर  मंजूर  किया  गया

 श्री  मतुभाई  उसका  पुनर्भुगतान  ११  वर्षों  में  किया  जाना  था  श्र  ब्याज  की  दर  ४  ४

 प्रतिशत  वार्षिक  थी  ।

 उ  होंने  wt  कहा  कि  लोहा  तथा  इस्पात  उद्योग  को  १०  करोड़  रुपए

 दिए गए  थे  ।  क्या  यह  सच  है  कि  इस
 उद्योग

 शौर  सरकार  के  बीच  हुए  करार  में  ऋण  के  पूनम  तान

 की  किसी  निश्चित  are  ब्याज  की  दर  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है
 ?

 उस  उद्योग  के  विकास  के  कार्यक्रम  की 1.0  arms  यह  बिल्कुल  पूरा  है  ।

 श्रनिदि्चितता  ही  दृष्टि  में  रख  कर  ही  ब्याज  की  दर  कौर  ऋण  वापिस  करने  की  तिथि  कुछ  अस्पष्ट

 रूप  में  ही  छोड़  दी  गयी  थी
 |

 परन्तु  यह  बात  स्पष्टतया  इसी  बोध  से  की  गयी  थी  कि  wet  में  इस

 सम्बन्ध  में  सरकार  का  जो  भी  निर्णय  वह  दूसरो  पार्टी  को  पुर्णतया  मान्य  होगा  ।

 qa  फोटोज  गांधी
 :

 मैं  तो  वास्तव  में  यह  कहना  चाहता  था  कि  इस  करार  में  ऐसा

 नहीं  किया  गया  है  कि  यह  ऋण  किस  तिथि  तक  वापिस  कर  दिया  जाये  कौर  इसमें  न  हीं  कोई

 ब्याज  निश्चित किया  गया  है  ।.  में  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  ary  इसे  ऋण  क्यों  कहते  इसे

 सीधे  भुगतान  ही  क्यों  नहीं  कहा  जाता
 ?

 fal  मुतुआ  इसमें कुछ  ग्रस्त  सरकारी ऋण  की  वापसी  की  afr

 तथा
 पन्द्रह  वर्ष  से  अधिक  नहीं  होती  he  इन  सभी  ऋणों  पर  ब्याज  लगा  ही  करता  है  क्योंकि हमें

 es  Ah ETE

 मूल  ait  में

 *Dey  intermediates

 sVat  Co  ours

 4Bon  Acid
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 निरन्ना रूप  यह  ज्ञात  न  था  कि  यह  विकास  कार्यक्रम  कब  प्रारम्भ  इसलिये  हमें  इस  बात  को

 अस्पष्ट  रूप  ही  मे  छोड़  देना  पड़ा  और  इसीलिये  हमने  ब्याज  की  दर  के  सम्बन्ध  में  तथा  ब्याज  की  पहली

 किस्त  वापिस  करने  की  तिथि  के  संबन्ध  में  कोई  निश्चित  उपबन्ध  नहीं  बनाया  था  ।  परन्तु यह  बात

 तो
 स्पष्टतया  इसी  बोध  से  की  गयी  थी  कि  विकास  कार्यक्रम  देखने  के  बाद  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  जो

 कुछ  भी  निर्णय  वह  उस  पार्टी  को  मान्य  होगा  ।  हम  निश्चित तिथि  पर  न  ही  ब्याज  छोड़ने

 वाले  हैं  site
 न

 ही  ऋण  की  राशियों  की  वसूली  को  ।

 श्री  स्त्री  ना०  जबकि  सरकार  ने  उधार  देने  के  बहुत  से  oer  अभिकरण  स्थापित

 रखे  हूं  तो  फिर  सीधे  ही  सरकार  द्वारा  ऋणों  के  रूप  में  सहायता  देने  की  इस  नीति  का  अनुसरण

 क्यों  किया  जा  रहा

 श्री  मनु भाई  इस  सम्बन्ध  में  कई  प्रकार  के  ऋण  दिये  जाते  कई  ऋण  इतने  बड़े

 होते  हैं  कि  देश  की  उधार  देनें  वाली  कोई  भी  इतनी  अधिक  राशि  नहीं  दे  सकती  ।  अब  भी

 कोई  ऋण  एक  करोड़  रुपये  से  अधिक  राशि  का  होता  तो  उसके  लिये  भारतीय  वित्त  wart  को

 जब  किसी ऋण  की सरकार  की  शरण  में  जाना  पड़ता  है  उसके  लये  मंजूरी  लेनी  पड़ती  है
 ।

 राशि  तीन  करोड़  रपये  से  झ्रधघिक  होती  है  तो  वह  ऋण  भारतीय  वित्त  निगम  नहीं  दे  पित्त  ।  ऐसे  ऋणों

 के  बारे  में  सरकार  स्वयं  ही  यह  विचार  करती  है  कि  क्या  वह  निकाय  मितव्ययी  एकक  कया  वह

 एकक  उतना  ऋण  लेने  का  अधिकारी  हेत्वंतर  क्या  उतना  ऋण  देना  राष्ट्र  के  हित  में  होगा
 ।

 श्री  बिना  क्या  सरकार  ने  कोई  ऐं पी  नीति  निर्धारित की  हुई  है  जिसके

 पर  अलग  उद्योगों  को  ऋण  देने  के  सम्बन्ध  foray  किया  जाता  है  ?  क्या  भारत  की

 संचित  निधि  में  से  उस  प्रकार  से  धन  देने  से  पुत्र  इस  सभा  से  मंजूरी  ली

 श्री  मनु भाई  111.0  जहां  तक  इस  सभा  का  सम्बन्ध  यह  तो  एक  उच्चतम  निकाय

 झ्रायव्ययक  इसी  सभा  में  प्रस्तुत  होता  है  यही  सभा  धन  झ्रावंटन  के  बारे  में  मार्ग  करती  है
 |

 यह  सभा  सदा  सरकार  को  निर्देश  भी  दे  सकती  है  ।  में  समझता  हूं  कि  उद्योगों  को  दिये  जाने  वाले

 ऋणों  ऋण  देने  को  नियंत्रित  करने  के  सम्बन्ध  में  एक  सुनिश्चित नीति
 तथा  कई

 नियम  विद्यमान
 केवल  अत्यघिक  प्राथमिकता  प्राप्त  उद्योगों  क  ही  ऐसे  ऋण  दिये  जाते

 श्री  asta  प्रसाद  सिन्हा  :...  ऐसी  कितनी  केमिकल  फर्म  हैं  जिन्हें  सरकार  नें  ऋण  के
 रूप

 में  तीन  करोड़  रुपये  से  अधिक  की  राशि  दी

 fat  मनुभाई शाह  :  जहां  तक  मुझे  ज्ञात  एक  तो  फर्टिलाइजर  एण्ड  केमिकल  त्रावनकोर

 दूसरा  अतुल  इन्डस्ट्रीज है  ।  इन  दो  हाथों को  ३  करोड़  रुपये  से  अधिक  राशि  का  ऋण  दियां

 गया है  ।  जहां  तक  एक  करोड़  रुपये  से  कम  राशि  के  ऋण  का  सम्बन्ध  वे  ऋण  भारतीय  वित्त  निगम

 द्वारा दिये  जाते  भारतीय  वित्त  निगम  द्वारा  aga  सी  कैमिकल  फर्मों  को  ऐसे  ऋण  गये

 a

 श्री  फीरोज  गांधी  :
 जिस  अतुल  इन्डस्ट्रीज  को  ३  करोड़  रुपये  का  ऋण  fear  गया  उसकी

 कुल  पूंजी  कितनी

 fait  मदुराई  उसकी  इस  समय  प्रधिकृत  पूंजी
 ५

 करोड़  रुपये
 र

 प्रदत्त  पूंजी

 मग
 २  करोड़

 wi  EI

 fast  aint  दें
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 म  उन टाइ ता  को  कपड़ें  का  निर्यात

 1*१४३. श्री  रामेश्वर  टाटिया  :  ..  बया  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 क्या  यह  सच  है  कि  वेनिज्यलन  टेक्सटाइल  इन्डस्ट्री  ने  प्र  जे  नटाइना  को  भेजे  जाने  वाले

 विदेशी  कपड़े  पर  अधिक  प्रफुल्ल  मांगा

 यदि  तो  वहां  भेजे  जाने  वाले  भारतीय  कपड़े  की  क्या  स्थिति

 वाणिज्य  मंत्री  (att  इस  बारे  में  सरकार  के  पास  कोई  जानकारी  नही ं।

 तो  wet  से  यह  स्पष्ट  नहीं  होता  कि  वेनिज्यूलन  टेक्सटाइल  इन्डस्ट्रोज्  विदेशो  कपड़े  को  किलो

 art  देश  wait  शजनटाईना  को  भेजने  पर  अविक  प्रफुल्ल  कैसे  मांग  सकता

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्री  रामेश्वर  टांटिया :  पिछले  वर्ष  वेनिज्यूला  को  कुल  कितना  कपड़ा  भेजा  गया  था
 ?

 श्री  कानूनगो  :  पिछले  ag  तो  वेनिज्यूला
 को

 जरा  भी  कपड़ा  नहीं  भेजा  गया  था  ।  मेरा

 ख्याल  है  कि  Pau  में  किसी  समय  ३०  हज़ार  गज़  कपड़ा  वहां  भेजा  गया  था  ।

 निष्क्राम्य  सम्पत्ति

 +

 श्री  बहादुर fag  :
 १४४.  att प्र्०  सि०  सहगल

 बया पुनर्वास तथा  अल्पसंख्यक  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नया  सरकार  ने  निष्क्रिय  व्यक्तियों  द्वारा  भारत  म  भ्र पने  मित्रों  तथा  सम्बन्धियों  के

 पास  रखी  हुई  अपनी  व्यक्तिगत  सम्पतियों  तथा  घरेलु  को  यहां  से  ले  जाने  अथवा  बेच  देने  की

 fafa  wa  बढ़ा  दी  है  ;

 इस  तिथि  को  बढ़ा  देने  के  क्या  विशेष  कारण  a

 इस  नियम  के  झ्र धीन  गत  छः  मास  में  भारत  से  कुल  कितनी  राशि  के  जेवरात  पाकिस्तान

 गये

 तथा  अल्पसंख्यक  का  oat
 के

 सभा-सचिव  पु०  दो०  :

 ३१  EXO TH I तक

 ताकि  उन  विस्थापित  व्यक्तियों  को
 भी

 एक  ate  प्रचार  दिया  जा  सके  जिन्होंने  प्रभी

 तक  array  व्यक्तिगत सम्पति  तथा  घरेलु  को  अपने  प्राधिकार  में  नहीं  लिया  था  i

 यह  रियायत  wa  भारत  में  मित्रों  तथा  सम्बन्धियों  के  पास  छोड़े  हुए  जेवरात  पर  लागू

 नहीं  इस  प्रकार  के  जेवरात  पर  १  १४  ५७
 से  सामान्य  सीमा  शुल्क  विनियम  लाग  होते

 तो  कितनी  बार  ?
 विनस  क क  क  क्  क

 मूल  भंंग्रेज़ी  में



 R&o
 nt

 tan  उत्तर  १४  १९५७

 श्री पृ०  ह. -1 है ५
 भास्कर

 :  हां
 ।

 इस  से  पहले  यह  तिथि  समय  समय  पर  कई  बार  बढ़ाई  जा

 चुकी  है  ।  इस  बार  हमने इसे  ३१  १६५७  तक  बढ़ाया  है
 |

 इसे  अधिक  बढ़ाने  का

 कोई  विचार नहीं  है

 fat  बहादुर  सिह  :
 उपरोक्त  wale  में  पाकिस्तान  से  कितनी  राशि  के  जेवरात  प्राप्त  हुए

 श्री  Jo  ao  भास्कर  में  पाकिस्तान  से  भारत  १५  वाले  जेवरात  की  कीमत  के  सम्बन्ध  में

 अलग  आंकड़े  नहीं दे  सकता  |

 ध्रल्यूमीनियम  उद्योग

 +

 श्री  सें०  Fo  राम स्वामी

 ी  1*९
 V9.

 श्री  रघुनाथ fag  ४

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  १५  जुलाई  REN  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  २३  के  उत्तर के

 सम्बन्ध में  यह  बताने  की  HIT  करेंगे कि  :

 क्या  सलम  जिले  में  शेवाराय  हिल्सਂ  में  बाक्साइट  निक्षेपों  के  सम्बन्ध  में  किये  जा  रहे

 अनुसंधान  श्री  पूरे हो  गये  कौर

 यदि  तो  मेहर  बांध  पर  एक  अ्रल्पूमी  नियम  का  कारखाना  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध

 में  क्या  कार्यक्रम  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 मंत्री  सुभाष
 :  att

 यह  तो  बॉक्साइट  निक्षेपों  के  बारे  में  किये  जा  रहे  भ्रध्ययन  के  परिणाम  तथा  विदेशों  से

 संतोष  जनक  आघार  पर  प्राविधिक  तथा  वित्तीय  सहयोग  की  उपलब्धि  पर  निर्भर  करता  है  |

 fait  सें०  राम स्वा सी
 :

 उस  भ्रनुसंधान  को  पुरा  करने  में  कितना  समय  लगेगा
 ?

 श्री  मनुभाई  जहां  तक  भ्रनुसंघान  का  सम्बन्ध  हमें  पुरा  विश्वास  है  कि  कारखाने

 का  स्थान  प्रिया  है  ।  तो  वित्तीय  मामलों  पर  ही  बात  चीत  करना  रह  गया  है  ।

 श्री  सें०  वें०  राम स्वामी :  कई  जेसे  पश्चिमी  तथा  अन्य  देशों  को

 कई  नमूने  भेजे  गये  थे  ।  क्या  उनके  बारे  में  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  गये  हैं
 ?

 श्री  मनु भाई  उनमें  से  कुछ  प्रतिवेदन  तो  प्राप्त  हो  गये  परन्तु  बॉक्साइट  के  सम्बन्ध

 में  इस  देश  में  ही  किये  गये  अनुसंधानों  से  यह  प्रकट  होता  है  कि  यह  बढ़िया  किस्म  का  है  ।

 इस  श्रत्पूमीनियम  कारखाने  को  मेटटूर  में  स्थापित  करने  के  लिये

 मद्रास  सरकार  ने  कोई  प्रस्थापना  भेजी  अथवा  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कौर  प्रस्थापना  भी  है  ?

 श्री  मनु भाई  जाह  :.  राज्य  सरकार  से  इस  बारे  में  कोई  भी  प्रस्थापना  प्राप्त  नहीं  हुई  परन्तु

 जैसा  कि  मैंने  सभा  में  उस  दिन  बताया  जब  भी  सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  के  लिये  स्थान

 _  चुनें  जाते  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  से  सलाह  ले
 ली  जाती  है  ।

 क ae

 मूल  अंग्रेज़ी  में

 'Shevaray  Hills,
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 श्री  बीरेन राय  :  क्या  सरकार  इस  नये  प्रस्तावित  कारखाने  में  उयूरेत्यूमिन  की  चादरें

 तयार  करने  का  विचार  रखती

 tat  मनु भाई दाह  :  ऐसी  भी  एक  प्रस्थापना है

 परिश्रमी  पाकिस्तान  से  ara  विस्थापित  व्यक्ति

 |  मी  गजेन्  प्रसाद  fare
 :

 1१४८.
 श्री  जीत  fas  सरहदी

 :

 श्री  रघुनाथ सिह  :

 Lt  झ०  fac  सहगल

 क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  ७, करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  पुनर्वास  मंत्रालय  ने  यह  घोषणा  की  है  कि  उससे  बाद  पश्चिमी

 पाकिस्तान  से  att  वाले  प्रभावों  तथा  विस्थापित  व्यक्तियों  को  कोई  भी  सहायता  पुनर्वास

 सम्बन्धों कोई  भी  सुविधा  नहीं  दी  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 तथा  प्रल्पसंख्यक-कार्य मंत्री  के  सभा-सचिव  Jo  दो०  :

 a;  सिवाय  उन  व्यक्तियों  के  जो  इस  समय  लाहौर  कैम्प  में  हैं  ।

 उसके  कारण  १  PENY  के  एक  प्रेस  नोट  में  बताये  गये  हें  जिसकी  एक  प्रति

 लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  गयी  है  ।  परिशिष्ट  १,  श्रनुबन्च  संख्या  we |

 श्री  गजेन्द्र  प्रसाद  सिन्हा
 :

 इस  समय  पश़्चिमी  पंजाब  में  ऐसे  कितने  विस्थापित  व्यक्ति  शेष

 बच  गये  जो  यहां  चाहते

 टीपू Jo  झ०  भास्कर  :  यह  एक  पृथक  प्रश्न  है  जो  कि  अलग  रूप  से  पूछा  जाये  ।  वहां

 कोई  बहुत  ज्यादा  दारणार्थी नहीं  संभव  है  कि  लाहौर  कैम्प  में  थोड़े  से  व्यक्ति  में  तो  इस

 सम्बन्ध  में  यही  बता  सकता  हं  कि  वहां  पर  चार  व्यक्ति

 श्रान्ध्र में छोटे पेमाने में  छोटे  पक  के  उद्योग

 fr
 |

 T*  १४९.  थ्री  बलराम  कृष्णाय्या  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  अरथ  शास्त्रियों  तथा  इंजीनियरों  के  एक  केन्द्रीय  प्रनुतंघान  दल  जो  कि  जताई

 PEN  में  स्थापित  किया  गया  weer  प्रदेश  के  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  को  स्थिति  के  बारे में  कोई

 क्रमबद्ध  अध्ययन  किया  कौर

 यदि  तो  क्या  दल  ने  भ्रान्त  प्रदेश  के  किन्हीं  | चि  छो  हे  पैमाने  के  उद्योगों  के  बारे  में

 सिफारिश की  है  कि  उन्हें  १६५५-५६  में  बयार  को  गयी  भारत  राज्य  बेक  को  अनिल  योजनाਂ  के
 सकती  =? गत  उस  बेक  से  उधार  सम्बन्धी

 सुविधाएं  दी
 जा  थि

 mm  पकाए a

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :  जी  aft

 दल  ने  यह  सिफारि  की  है  कि  हैदराबाद  के  बाईसिकल  तथा  उसके  कल  पुर्जों  के  उद्योग
 को

 भारत  के  राज्य  बैंक  से  उधार  सम्बन्धी  सुविधायें  दी  जाये ं।  इसके  अतिरिक्त  राज्य  बैक
 तथा

 उस
 दल  द्वारा  सम्मिलित  रूप  से  किये  गये  भ्र नसं धानों  के  आधार  पर  आन्ध्र  प्रदेश  में  निम्नलिखित

 उद्योगों  में  संलग्न  एककों
 को  भी

 राज्य  बेक  की  कौर  से  ऋण  दिये  गये  हैं
 :--

 क़षि  उपकरण  तथा  तम्बाकू सुखाने  की  मशीनों के  कल  सड़कों पर  बिजली

 लगाने के  freed,  इस्पात के  कपड़ा  सीने  की  इस्पात की

 जाऊँ
 टेन  कांच  के  घरेलू  शौर

 टायर
 रिकार्डिंग  के  उद्योग

 श्री  ब०  स०  मुती :  राजामुन्द्री के  वर्तमान  फौऊंटेन
 पैन  उद्योग  को  कौन  सी  विशेष्  सहायता

 देने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 मनु भाई शाह  :  राजा मन्दी  राज्य  बैंक  योजना  में  सम्मिलित  नहीं  राज्य  बेक

 द्वारा  आन्ध्रप्रदेश मे  हैदराबाद  तथा  विशाखापटनम केवल  ये  ही  चार  स्थान

 चन

 tat  हरिश्चन्द्र  माथुर
 :  क्या  देश  केद्रीय  भागों में  भी  इसी  प्रकार  के  सर्वेक्षण करने  के

 सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  की  कोई  योजना  कौर  यदि
 तो

 उस
 सम्बन्ध  में  योजना

 fart  was  गाह  भारत  के  राज्य  बैंक  की  योजना  के  लिये  हमने  सारे  देश में  ३४  केन्द्रों

 का  सर्वेक्षण किया

 श्री  ब०  स्मृति  राजामुन्द्री  में  एक  फाऊंटेन  पैन  उद्योग  चल
 रहा  है  जो  कि  कई  वर्षों

 स  कर  रहा  में  नहीं  जानता  कि  उसे  केन्द्रीय  प्राचीन  राज्य  तथा  न्य  संस्थाओं  ने  क्यों
 a

 नहीं  चना

 fat  मनु भाई  शाह  :  इस  दल  का  तय  उद्देश्य  इन  स्थानों  को  विशेष  उद्योगों  की  दृष्टि  से

 चुनना  नहीं  था  भ्रमित  इस  दृष्टि  से  चुनना  था  कि  किसी  भी  शहरी  क्षेत्र  के  धिक  से  aly  छोटे  पाने

 के  उद्योगों  को  इस  alee  योजना  से  अधिक  लाभ  पहुंचाया  जा  कौर  इसीलिये  प्रत्येक  राज्य  A

 कुछ  केंद्र चुने  गये  |  सारे  देश  में  केवल  ३४  केन्द्र  हे  ।  श्रीमान  में
 ४

 केन्द्र  चुने  गये  हैं  जिनमें

 wear  सम्मिलित नहीं  तो  भी  में  माननीय  सदस्य  को  श्राइवासन  देना  चाहता  हूं  कि  यदि  राजा

 का  फाउंटेन  पैन  उद्योग  कोई  सहायता  चाहता  है  तो  भ्रान्ति  के  राज्य  उद्योग  अ्रघिनियम  तथा  छोटे

 उद्योगों  के  लिय  केन्द्रीय  सहायता  के  अधीन  इस  उद्योग  को  उधार  सम्बन्धी  सुविधाएँ  दी  जा  सकती  हूँ
 ।

 श्री  रामनाथन्  भारत  के  राज्य बेक  द्वारा  झ्रम्रिम
 योजना  के  अधीन

 मद्रास

 राज्य  में  कोयम्बटूर  तथा  मद्रास  के  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  लिये  कुल  कितनी  राशि

 दी  गयी 2?

 fet  मनुभाई  विजयवाड़ा  तो  ग्रान्ट्स  में  है  atte  कोयम्बटूर  मद्रास  में  है
 ।

 श्री  रामनाथन  चेट्टियार
 :

 मेरा  तात्पर्य  राज्य  बैंक के  मद्रास  सकल  से ह
 |

 fat  wing  जहाँ  तक  इसका  संबंध  इस  प्रकार का  कोई  सकल  है  ही  नहीं
 ।

 इस

 श्रीम
 से  माप

 झाक

 राज्य  के  लिये  ४,६७,०००  रुपये  निर्धारित

 f  ये  गये  हैं  |

 में

 ey

 मल  हक ग्र जा  में
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 ढाका  में  भारत  विरोधी  प्रदर्शन

 +

 (  श्री  राजा रमण

 sy  श्रीनारायण दास

 att  रघुनाथ fag
 on  4  श्री  शिवनंजप्पा

 थ्री  दी०  पद्  शर्मा

 श्री  श्रीधर

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  हे  कि  ११  १९५७ को  ढाका  में  भारतीय  उप उच्चायुक्त के

 कार्यालय  के  सामने  खाकसार  प्रदर्शनकारियों  ने  प्रदर्शन  किये  थे  कौर  भारत  के  विरुद्ध  गन्दी  भाषा

 का  प्रयोग  किया था  ate  धमकियों से  भरे  हुये  भाषण  दिय  थे

 यदि  तो  क्या  पाकिस्तान  सरकार  के  पास  कोई  विरोध-पत्र  भेजा  गया  है  ;

 उस  विरोध-पत्र के  संबंध  में  पाकिस्तान सरकार  की  बया  प्रतिक्रिया  रही है  ?

 मंत्री  हे  सभा-सचिव  सादत  चली  :  (  हां

 हां 1

 उतर  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हं  ।

 श्फश्री  राधा  रमण :  क्या  ये  प्रदर्शनकारी  वे  ही  हैं  प्रयास  इनका  उनसे  कोई  संबंघ है है  जिन्होंने

 पहले  यह  नोटिस  दिया  था  कि  उन्हें  भारत  में  प्रवेश  करने  को  श्रीमती  दो  जाये ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  (sit  जवाहरलाल  क्या  माननीय सदस्य  यह

 पूछना  चाहते  हैं  कि  पाकिस्तान के  नागरिकों  आर  वहां
 को

 सरकार  में  कया
 पत्थ

 श्री  राधा  रमण  में  यह  पुछना  चाहता  था  कि  क्या  इन  प्रदर्शनकारियों का  पाकिस्तान

 att  को  दिये  गये  उस  qaaal  नोटिस  से  कोई  संबंघ  हैं  कि  वे  भारत  को  सीमा  में  बलात  प्रवेश

 करना  चाहते  है
 ?

 जवाहर लाल  नेहरू  :  माननीय  सदस्य  संभवतः  अल्लामा  मशरकी  नामक  व्यक्ति  को

 निर्देश  कर  रहे  हैं  ।  विभिन्न  लोगों के  पारस्परिक  संबंधों के  बारे  में  हम  निश्चित  रूप  से  कोई  उत्तर

 नहीं  दे  सकते  ।  मेरा  ख्याल हैं  कि  वह  wa  भो  जेल  में  हैं  ,
 वहू  उड़कर  तो  वहां  पहुंच  नहों  सकते

 ।

 जैसा  मेंने  पहले  भी  इत  सभा
 में  कहा  उसको

 महान  उपाधि  के  बावजूद  म  उनके  चित्त

 व्यक्ति  होते  में  सन्देह  है  ।

 अतारायण दास  :  क्या  पाकिस्तान  सरकार  ने  वहां  के  प्रदर्शन  में  भाग  ले  ने  वाले

 कारियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  को  है
 ?

 tat  जवाहरलाल  उन्हें जेल  भेज  दिया  गया  है  |

 श्रीनारायण दास  :  में  यह  पूछना  चाहता था  कि  क्या  पाकिस्तान सरकार  ने  उनके

 विरुद्ध
 कोई  कार्यवाही  की

 है  ?

 मिल  अंग्रेजो  में



 २६४  मौखिक  उत्तर

 fat  सादत  wet  खां
 :

 अल्लामा  को  फिर  पकड़  लिया  गया  है  ate  उसे  जेल  में  डाल  दिया

 गया  है  ।  इसके  अ्रतिरिक्त  लाहौर  तथा  स्यालकोट  के  जिलाधोशों  ने  arse  जानो  किये  हैं  जिनके

 अनुसार  Theat  पाकिस्तान के  सीमान्त  क्षेत्र  में  कम्प  जलूस  निकालने प्रौढ़  सैनिक  रूप  से

 ड्रिल  करने  तथा  भारत-पाक  सीमा  की  कौर  सामूहिक  रूप  से  जाने  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया है  ।  यह

 भी  सूचना  मिली  है  कि  पुलिस  ने  सीमावर्ती  जिलों  के  कैम्पों को  समाप्त  कर  दिया है  ।

 राम  सुभग  सिंह
 :

 वह  अल्लामा  का  उल्लेख नहीं  कर  वह  तो  ढाका के

 कारियों का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  सादत  झली  खां
 :  में

 इस  बात  पर
 भी

 श्री  रहा  हूं  ।  ऐसी  सूचना  मिली है  fea

 जिलों  जैसे  कि  मोटे  हैदराबाद  तथा  ATT  रजाकारों  ने  स्वेच्छा  से  हो  अपने  कम्प

 समाप्त  कर  दिये हूं  ।  इन  कार्यवाहियों का  पूर्वी  पाकिस्तान के  संघटनों  पर  भी  प्रभाव  होता

 कच्चो  फिल्में
 *

 श्री  बीरेन राय
 1*१५२.

 श्री  प्र०  सि०  सहगल

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 १९५७  में  जुलाई  से  दिसम्बर  तक  की  भ्र वधि  के  लिये  कितने  फूट  weal  फिल्म  के

 की  भ्रनूमति दी दी  गई  हे  ;

 इस  रायात  पर  कुल  कितनी  विदेशो  मुद्रा  खर्च  प्रौढ़

 देश  में  कच्ची  फिल्म  के  निर्माण के  fat  एक  कार खाता  स्थापित  करने के  उंंत  में

 वर्तमान  स्थिति क्या  है  ?

 1  वाणिज्य तथा  उद्योग  उपमंत्री  (stata  चन्द्र  )  :  तथा  कच्चो  फ़िल्मों  के

 आयात  फूट  के  आ्राघार  पर  नहीं  बल्कि  मूल्य  के  rare  पर  दिये  जाते  हैं  ।  १-३-५३  से

 B-2 2-H  के  लिये  ७६  लाख  रुपये  के  मूल्य  के  लाइसेंस  दिये  गये

 सिनेमा  को  एक्सरे  को  फ़िल्मों
 तता  फोटो  के  कागजों  के  निर्माण  के  लिये  प्राप्त

 हुये  कुछ  अर्थियों  प्रस्ताव  विचाराधीन  है ं।

 श्री  बीरेन  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  भारत  में  Rb oG  से  प्रति  वर्ष  aaa से  लगभग

 ३००  फ़िल्में  तैयार  को  जाता  हैं  कौर  कच्चो  फ़िल्म  के  उद्योग  को  प्र्  पांव  वर्षो  aaa  में

 सम्मिलित
 करने  से  इत  देश  को  लगभग  १५  करोड़  रुपये  के  मूल्य को  विदेशो  मुद्रा को  हानि  हुई

 fart  सतीश  चन्द्र
 :

 देश  में  कच्चो  फ़िल्म  के  उद्योग  को  स्थापित  करने  के  भरसक  प्रयत्न

 किया जा  रहा  हैं  ।  प्रविधिक  जानकारी  कुछ  विदेशी  समवायों  के  हो  पास  है  ।  बातचीत  को जा  रही

 हैं  और  देश  में  उद्योग  को  स्थापित  करने  के  लिये  पूरी  कोशिका  की  जा  रही

 श्री  बीरेन  राय
 :

 क्या  यह  सच  हूँ  कि  REYS-—VE  जबकि  पश्चिमी  धनमती  में  यह  उद्योग

 के  स्तर तक  नहीं  पहुंचा  था  उस  समग्र  जर्मनों  हे  इत  उद्योग से  नौ  भांति  वत  प्रतीत्य

 बहुत ही  कम  कीमत  पर  प्राप्य  थे
 प्रौढ़

 भारत  में  कच्चो  साम प्रो  प्राय  होने  के  कारण  अवम  पंच

 वर्षीय  योजना में  ग्राम  से  कहीं  कम  कोमल  पर  कारखाने  को  सम्मी  नत  किया  जा  सकता

 tat  wit  में

 *Raw  films
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 तथा  उद्योग  मंत्री  मुरारजी  देसाई  )  :  Reve  में  क्या  कुछ  किया
 जा  सकता

 था
 उसे  कहने  का  कोई  लाभ  नहीं  यह  सत्य  है  कि  ऐसा  किया

 नहीं
 गया  था  ।

 श्री  गोरे  :.  क्या  यह  सव्य  नहीं  है  कि  इसमें  €  वर्ष  लगेंगे  ?

 मंत्री  मनु भाई  :  ढलाई के  रंग  में
 wil  वर्ष  लगेंगे  पर  सांच  तथा  सभो

 ब्
 प्रकार  की  कर्ची  st  बनने  में  €  वर्ष  लगेंगे  |

 व्यापार  निगम

 1१५३,  श्री  विमल  घोष  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताते  को  कृपा  करण

 कि

 जिस  sare  के  लिये  रुपयों  में  अदायगी  की  जाती  हैं  क्या  उसके  लिये  राज्य  व्यापार

 निगम कोई  कमीन  लेता  है  ;  ौर

 यदि  तो  कमीशन  किस  दर  से  लि  या  जाता  है  कौर इस  प्रकार  का  कमी दान  लेने  के

 लिये  निगम
 द्वारा

 क्या
 सेवायें  प्रदान  की  जाती  हैं  ?

 मंत्री  :  जब  कभी  भी  निगम  की  सेवाय  को

 मांग  की  जाती  हे  तब  राज्य  व्यापार  निगम  खरीदने  वालों  अथवा  बेचने  वालों को  प्रदान

 की  गई  सेवाओं  के  लिये  फ़ीस  लेता  है  ।  यह  सदैव  सौदों  के  स्वरूप  तथा  मात्ना  के  अनुसार  fra

 होती हैं  ।  राज्य  व्यापार  निगम  का  भ्र पने  ग्राहकों ने  संबंध  बविश्वासाश्रित  प्रकार  का  होता  हैं  ।  श्राम

 तौर  पर  व्यापार  में  लिये  जाने  वाले  कमीशन  की  दरों  का  अथवा  की  गई  सेवायों  का  ब्यौरा  बताया

 नहीं  जाता  हैं  ।  ऐसी  किसी  बात  को  प्रकट  करने  से  इसका  राज्य  व्यापार  निगम  के  कारोबारी  हितों

 पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ते  की  संभावना हूँ  ।

 विमल  घोष  :  नया  माननीय  मंत्री  को  ज्ञात  है  कि  जिन  झ्रायातों  के  लिये  रुपयों  में

 भुगतान  किया  जाता  है  आर  जिनके  संबंध  में  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  किसी  भो  प्रकार  को  कोई

 सेवा  प्रदान  नहीं  को  जातों  है  उनके  संबंध  में  भी  केवल  इसलिये  कमीशन  लिया  जाता  है  कि  भुगत न

 रुपयों  में  किया  गया  फिर  यदि  तो  क्या  सरकार  सुनिश्चित  करतें  के  कार्यवाही  करे

 कि  कौन  a  क्योंकि  इसके  परिणामस्वरूप  उपभोकताश्रों  के  लिये  कीमतें

 बढ़  जाती  हें  ?

 n
 fat  कानूनगो  :  जब  तक  कोई  विशिष्ट  सेवा  प्रदान  नहीं  को  जाती  तन  तक  कोई  कमीशन  Tel

 लिया  जाता  |

 श्री  विसल  घोष  :  व्या  माननीय  मंत्री  इस  संबंघ  में  ज  चिक  रेग े?  म  औषधियों  के  संबंध

 में  कह  सकता  हूं
 कि  राज्य  व्यापार  निगम  कोई  सेवा  प्रदान  नहीं  करता है

 :  गैर  सरकारो  एशा  TIT

 करते  हैं  ।  परन्तु  रुपयों  में  भुगतान  किये  जाने  के  areca  कमीशन  लिया  ह  ।  क्या  माननीय

 मंत्री  हम  विषय  में  जांच  करेंगें  ।

 श्री  कानूनगो  :  यदि  fafa:  मामलों  को  मेरी  जानकारी  में  लाया  जाये  तो  में  निश्चित  सय

 faa  अंग्रेजी  में

 231
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 fat  fro  कु०  चोरो  :  yea  यह  नहीं है  ।  था  कि  रवायात के  जिन  मामलों में

 रुपयों  में  भुगतान  किया  जाता  है  क्या  उनके  संबंध  कोई  कमीशन  लिया  जाता  है  ?

 q_

 दिल  घोष :  क्या  म॑  माननीय  मंत्री  को  सकता  हूँ  ?  यदि  रायात  की झ्र दाय गी

 विदेशी  में  की  गई  होती  तो  कोई  कमीशन  न  लिया  जाता  ।  केवल  इसलिये
 ह

 भुगतान  रुपयों

 में  किया  जाता  कमीशन  लिया  जाता हैं  ।

 fat  कानूनगो
 :

 मे  बता  चुका हूं  कि  जब  कोई  द  प्रदान  नहीं  की  जाती  तब  कोई  कमो दान नहीं नहीं
 +

 लिया  जाता  है  ।  यदि  qe  कोई  मामला  पता  शिया  जायें a  |  |  म  जाच  करूगा  |

 यदणएयाह तथा  उद्योग  मंत्री  मुरार  जी  देसाई )  हम  स्वयं  जांच
 पड़ताल  करण  |

 गयी  नया  यह  सच  नहीं  कि  लौहा  अ्रयस्क  तथा  मैंगनीज़  का  निर्यात  रही  किसी

 LATCH  पक्ष  दारा  किया  गया  हो  को  उनके  संबंध  में  भो  राज्य  व्यापार  निगम  बिना  किसी  सेवा

 प्रांत शत  की  दर  से  कौन  लेता

 श्री  कानूनगो  :  वह  सेवा  प्रदान करता  है
 ।

 यदि  कोई  विशिष्ट  प्रदान  पूछा  जाये  तो  में  प्रदान

 की  गई  सेवा की  जांच  करूंगा  |

 हज़रत  FT  कपड़ा

 +

 श्री  जीवन
 *  ७  uw

 र्ल्ड  श्री  =
 i. द  चली (TTATLT

 कया  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 यह  सच  है  कि  सरकार  १  १९५७  से  हथकरघा  उत्पादों  पर  छट  की

 रकम  कम  कर  रही  है  ;

 छट  की  रकम  में  कमी
 करने

 का  कारण  क्या  है  ;

 क्या  सरकार  को  इस  कमी  के  संबंध  में  हथकरघा  बुनकरों  के
 विरोध का  ज्ञान

 a
 शौर

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  इस  कार्यवाही  के  फलस्वरूप  हथकरघे  का
 कपड़ा

 मिल  में

 कपड़े के  मुकाबले  में  टिक  न  सकेगा ?

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो  )  हां
 ।

 इस  बात  को  देखते  हुये  कि  हथकरघा  उद्योग  से  अन्य  विकास
 योजनाओं

 पर  अधिक

 धन  खर्च  करना  अत्यावश्यक छट  की  दर  में  कमी  करना  झ्रावइ्यक समझा  गया  है  |

 सरकार  को  कुछ  WeaTaae  प्राप्त  हुये  हैं  जिनमें  छट  की  दर  में  कमी  के  विरुद्ध
 विरोध

 प्रकट  किया  गया है  |

 है  कि  इस
 कमी  सा  हक  र  उद्योग को  किसी  प्रकार की सरकार  की  यह  राय  नहीं  है

 गम्भीर  असुविधा  होगी
 ।

 प्रंग्रेजी  में
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 part  जाघव  क्या  अगले  वर्ष  इसे  बिल्कुल  खत्म कर  दिया  जायेगा ?

 कानूनगो
 :

 हम  इस  पर  विचार  करेंगे
 ।

 फिलहाल  हमने  इसे  कम  किया  हैं
 ।  विचार यह

 है  कि  इसे  धीरे-धीरे कम  किया  जाये  a  खत्म  किया  जाये  ।

 श्री  तंगा मणि  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  विभिन्न  दिशाओं  से  विरोध  प्राप्त  हुये  हूं  ।

 विद्वेष  रूप  से
 मद्रास  राज्य  ने  विरोध  प्रकट  किया  है  जहां  सहव

 ।
 री  समितियों  के  अधीन  लगभग

 २००,०००  करघे  हैं  ।  बहुत सी  संस्थाओं  ने  यह  विरोध  प्रकट  किया  है  कि  यदि  इस  छूट  को  |  जाने

 से  कम  करके  ६  नये  पैसे  किया  गया  तो  इसका  कारबार  पर  गहरा  प्रभाव  पड़ेगा  ।  इन  विरोधों को

 देखते  हुये  क्या  सरकार  कट  की  इस  कटौती  में  परिवर्तन
 करने

 की
 बात

 पर  विचार  करेगी
 ?

 श्री  कानूनगो
 :

 में  बता  चुका  हूं  कि  विरोध  प्रकट  किये  गये  हें  परन्तु  हम  aren करते  हें
 कि

 छूट  में  कमी  करन से  उत्पादन  अथवा बिक्री  में  प्रतीक  कमी  न  क्योंकि  विकास  संबंधी

 शादी  जो  rea  कार्यवाहियां  हमने  की  हें  उनके  जोर  पकड़ते  ही  प्रतीक  सुविधायें  प्राप्त

 होंगी  ।

 तंगामणि
 :  :

 क्या  मंत्री  महोदय  को  ज्ञात  है  कि  मद्रास  राज्य  विधान  सभा  में  उद्योग

 मंत्री ने  कहा  था  कि  उन्हें  मालम  नहीं  है  कि  इस  छूट  में  कटौती  क्यों  की  गई  है
 ?

 माननीय  मंत्री

 को  यह  भी  मालूम  है  कि  कई  सदस्यों  ने  छट  में  कटौती पर  यह  चिन्ता  प्रकट  की  थी  कि  इस  से

 बाजारों  में  प्राप्त  हथकरघा  वस्तु ग्र ों  में  कमी  होगी ?

 1  श्री  कानूनगो :  में  अन्तिम  पुर्वानुमान  से  सहमत  नहीं  हूं  ।  में  जानता  हूं  कि  आ्रापत्तियां  की

 गई  हे  पौ  विरोध  प्रकट  किये  गये  हें  ।  जैसा  कि  मेंने  कहा  हम  आशा  करते  हें  कि  विकास  संबंधी

 गतिविधियों पर  प्रतीक  बल  देन ेसे  उत्पादन  wear  बिक्री  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।

 श्री  fro  ato  सिह
 :  हथकरघा  उद्योग को  जो  छूट  दी  जाती क्या  उसमें  कमी  के

 कारण  मिल  के  कपड़े  पर  करों  में  भी  कोई  कमी  होगी ?

 श्री  कानूनगो :  इस  प्रश्न  से  उसका कोई  संबंध  नहीं है  ।

 श्री  शंकरय्या
 :  कया छूट  में  कमी  की  सिफारिश इस  कारण  की  गई  है  कि  उत्पादन  केन्द्रों

 से  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिये  कहा  गया  है  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 यह  जरूरी  नहीं  है  ।  वित्तीय  अनुदान  तथा  ऋण अत्याधिक

 में  दिये  जा  हे  ई  ae  परिणामस्वरूप  इस  छूट  की  तुलना में  इनसे
 अधिक  पर्याप्त  सहायता  होगी

 |

 प्रश्नों  क  लिखित  उत्तर

 मकान के  किराये

 *
 १३३.  श्री  नवल  प्रभाकर

 :  क्या  पुनर्वास  तथा
 सस्वर

 मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  में
 विस्थापित  व्यक्तियों के  मकानों  के  लिये  नियत  किये

 गये  किराये  हाल  ही  में  कम  कर  दिये  गये  हें  ;  शौर

 मूल  ait  में
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 यदि  तो  उसमें  कितने  प्रतिशत  कभी  की  गई  है  ?

 पुनर्वास तथा  अल्पसंख्य  क-कार्य  मंत्री  के  सभा-सचिव  ato  :  जो

 केवल  कुछ  दुकानों  के  किराये  कम  किये  गये  हें  ।

 seq  नहीं  उठता  ।

 निजामाबाद  का  अखबारी  कागज  का  कारखाना

 F229 fa
 त०  ब०  विट  ल  राव

 हेडा

 वाणिज्य
 तथा

 उद्योग  मंत्री १८  १९४७ के  तारांकित  प्रइन  संख्या १५३  के

 उत्तर के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रांगण  प्रदेश
 में  निजामाबाद  का  paar  कागज  को

 स्थापित
 करने  के  संबंध  में  सहकारिता  के  उचित  निबन्ध  प्राप्त  करने

 के  लिये wa  बातचीत  पुरी

 कर  ली  गई  है  ;

 यदि
 तो  बातचीत  गा  पार पाए  रसा  है

 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :  तथा  विदेशी  के  dates

 निबन्ध  प्राप्त  करने  के  लिये  प्रयत्न  किये  जा  रहे

 लंका  में  भारतीय

 +*  १४१. श्री  मिलती  :  क्या  प्रधान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  लंका  से  भारतीयों  के  निर्वासन में  वृद्धि  हो  रही  है  ;  ak

 यदि  तो  इसका  कारण  क्या  इस  मामले  में  सरकार  क्या  कर

 रही
 है  ?

 उपमंत्री  ( sitet  लक्ष्मी  मेनन  )  :
 हां

 ।

 इसका  ग्रस्त  कारण  चालू  वर्ष  में  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  भारत  से  लंका  के  हावी

 प्राप्त वास में  वृद्धि  होना  है  भ्र ौर  श्रंदात: कारण यह भी कारण  यह  भी  है
 कि

 जो  व्यक्ति  भ्र पने  भ्र स्थायी  निवास

 aa में  उल्लिखित  wats  से  अधिक  ठहर  चुके  हैं  उन्हें  हिप  से  निर्वासित  करने  के  लिये  लंका  सरकार

 ने  कार्यवाहियां कठोर  कर  दी  ह  ।

 लंका में  भारतीय  उच्चायुक्त  द्वारा  जिनका  एक  प्रतिनिधि  तोमर में  भी  रहता  प्रत्येक

 मामले  गिरफ्तारी के  निरोध की
 शारवती

 को  यथासंभव  न्यूनतम  सीमा  तक  कम  करने के

 लिये  प्रबन्ध  किया  जाता  है  श्र  अस्थायी  निवास  अ्नुज्ञाधारियों के  कई  मामलों  के  संबंध  में  उन्होंने

 उन  व्यक्तियों  के  वहां  ठहरने  की  प्रविधि  बढ़ाने  ताकि वे  अपना  कामकाज  समाप्त  कर  सफल

 प्रयत्न किये  हैं  ।

 अग्रेजी  में
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 वाराणसी  में  श्रायात  किये  गये  tara  का  वितर

 1१४४.  श्री  रघुनाथ  सिंह
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  कानपुर  की  उत्तर  प्रदेश  औद्योगिक  सहकारी  संस्था  को

 रवायात  रेशम  दे  रही  है  ताकि  वह  उसे  विराम  ती  में  वितरित करे  ;  झर

 यदि  तो  वितरण  का  ढंग  क्या  है
 ?

 वाणिज्य मंत्री
 :  हां  ।

 उत्तर  प्रदेश  प्रौद्योगिक  सहकारी  संस्था  tara  के  व्यापारियों  की  सहकारी

 शादी  के  पंजीबद्ध  रेशम  बुनकरों  में  किये  गये  कच्चे  रेशम  को  वितरित

 करती  है  |  यह  वितरण  वाराणसी  के  जिला  सम्भरण  अधिकारी  की  हिदायतों  के  प्रसार  किया  जाता

 हे  शर  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  वितरण  के  प्रयोजन  से  स्थापित  रेशम  धागा  वितरण  मंत्रणा

 समिति  द्वारा  इस  अधिकारी का  माग  दर्शन  किया  जाता हैं

 छत्तीसगढ़  में  आकाशवाणी का  कन्द

 1१४६.  श्री
 अ०

 सि०
 क्या  सूचना

 और
 प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की

 in  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  में  ऐसा  कोई  रेडियो  स्टेशन है  जहां  से  किसी  भी  उपयुक्त प्रकार  का

 यदि  तो  उन  स्टेशनों के  नाम  क्या  हैं  ate  प्रतिदिन  कितने  घंटे  कार्यक्रम

 रित  किया  जाता  है  ;  कौर

 क्या  सरकार का  द्वितीय  योजना  में  छत्तीसगढ़  क्षेत्र  के  भीतर  एक  रेडियो  स्टेशन

 पित  करने का  प्रस्ताव है  ?

 सुचना प्रौढ़  प्रसारण  मंत्री
 :  तथा  प्रा काश वाणी का  नागपुर

 स्टेशन  छत्तीसगढ़  क्षेत्र  के  लिये  प्राप्त  उपयुक्त  सामग्री की  सीमा  तक  लोक  कार्यक्रम  प्रसारित  करता

 रहा हे  ।  छत्तीसगढ़ अब  इन्दौर-भोपाल  स्टेशनों  के  कार्यक्रम  जोन  में  परन्तु  नागपुर  स्टेशन  से  भी

 कुछ  कार्यक्रम  प्रसारित
 होते  रहेंगे

 ।

 नहीं  परन्तु  भोपाल  में  दस  किलोवाट  का  जो  ज  वेव  ट्रांसमीटर निर्मित  किया

 जा  रहा  है  वह  छत्तीसगढ़  क्षेत्र  को  भी  पर्याप्त  रूप से  लाभ  पहुंचाएगा ।

 मुद्रा

 श्री  ही०  ना०  मुकर्जी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 शिकायात
 पर  पाबन्दियों  द्वारा  अगले  छः  मास  में  कितनी  विदेशी मुद्रा  की  बचत  का

 बाए  न

 aust
 में
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 शीनों  औद्योगिक कच्ची कच्ची  सामग्री के  आयात  के इसी  भ्र वधि  में  संयंत्रों  तथ

 लिये  यदि  आस्थगित  भगतानों  के  संबंध में  कोई  प्रबन्ध  किये  गये  हें  तो  वे  किस  सीमा  तक  किये  गये

 हैं  ;

 fader a  ब्याज  को  बढ़ती  हुई  दरों  के  कारण  इस  प्रकार  की  देवियों की  मात्रा  कहां

 तक  बढ़ेगी ;  ate

 इसी  मास  की  अवधि  में  बचे  हुये  प्रख्यात  लाइसेंसों के  उपभोग  में  कितनी  विदेशी

 मुद्रा  सन्निहित  हे  ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  उपमंत्री  (att  सतीश  लोहा  तथा  इस्पात के  अतिरिक्त

 ay  वाणिज्यिक  रूखापन  के  संबंध  में  शुद्ध-विधिक  ATA  पर  लगभग
 ७०

 करोड़
 रुपये

 की  बचत

 होगी  ।  झर गली  छमाही  में  समस्त  बचत  होने की  नहीं  है  परन्तु  भ्रनुज्ञप्तियों के  उपभोग  पर

 frat  रहते  हुये  यह  बचत  एक  दीर्घावधि में  होगी  ।

 तथा  अगली  छमाही  में  आस्थगित  भुगतान  निबन्धों  पर  भ्रनुज्ञापन की  सीमा

 तथा  ब्याज
 की  जिस  दर  पर  आस्थगित  भुगतान  प्राप्त

 किया  उस  दर  का  अनुमान  करना

 संभव  नहीं  है  ।

 (4)  अगली  छमाही  में  बचे  हुये  लाइसेंसों  के  संभाव्य  उपयोग
 का  ८  लगाना

 संभव  नहीं  है  ।

 भारतीय
 सद्भावना  निदान

 1*  gAy  सरदार  इक़बाल  fez  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १६  PEUY

 के  तारांकित प्रदान  संख्या  ७४२  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  पूर्वी  देशों  में  गये  भारतीय  सदभावना  मिशन  की  किन  सिफारिशों  को  सरकार

 नें  स्वीकार  है  ;

 क्या  व्यापार में  कोई  वृद्धि  हुई  है  ;  और

 यदि  तो  किस  सीमा  तक  ?

 मंत्री  कानूनगो )  :  लोक-सभा में  २०  दिसम्बर  १९५५ को  तारांकित

 प्रशन  संख्या  १०२८  के  सम्बन्ध  में  दिये  गये  उत्तर  की  प्रः  माननीय  सदस्य  का  ध्यान  दिलाया  जाता

 है
 ।

 मिशन
 की

 जिन  मुख्य  सिफ़ारिशों  की  कौर  सरकार  का  ध्यान  झ्राकर्षित  किया  गया  था  उन  का

 सम्बन्ध  पश्चिम  एशियाई  देशों  में  प्रदर्श  न-कोष्ठों  को  स्थापित  करने  कौर  प्रदर्शनियों  का  प्रायोजन  करने

 से  था
 ।

 इन्हें  प्राप्य  वित्तीय  संसाधनों  के  भीतर  यथासम्भव  सीमा  तक  कार्यान्वित  किया  गया  है
 ।

 नियरी  प्लास्टिक  की  चमड़े  का  तम्बाकू  तथा  रेशमी  कौर  रेयन  के  कपड़ों

 जेसी  वस्तुओं  के  निर्यात  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिये  परिषदें  भी  स्थापित  की  गई  हैं  ।.

 तथा  लोक  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  जिस  में  इन  देशों  के  साथ

 व्यापार  सम्बन्धी
 तुलनात्मक  दिये

 गये  हैं  ।
 परिशिष्ट  अनुबन्ध

 संख्या  ६०]

 मूल  अंग्रेजी में
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 श्री  श्रीनारायण दास

 १४५६.
 श्री  राधा  रमण

 :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २  १९५७  के  त्  प्रश्न  संख्या  १३७३  केਂ

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  एक  भारत-जापान  व्यापार  करार  करने  केਂ  सम्बन्ध

 में  हाल  ही  की  बातचीत  का  परिणाम  क्या  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  :  जापान  के  साथ  एक  व्यापार  करार  करनें  का  प्रशन

 विचाराधीन  है  और  दोनों  सरकारों  में  इस  सम्बन्ध  में  अभी  बातचीत  चल  रही  है  ।

 श्रीजी  रिया

 श्री  दी  ०  च०  फार्मा  प्रधान  मंत्रो  22  १९४५७  के  तारांकित  प्रशन

 संख्या  १०२८५  के  उत्तर  केਂ  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  कया  संयुक्त  राष्ट्र  सामान्य  सभा

 के  बारहवें  नियमित  सत्र
 की

 कार्यावलि  में  अल्जीरिया  के  प्रदान  को  भी  सम्मिलित  किया  गया  है  शौर

 इस  wet  पर  वादविवाद  किया  जायेगा  ?

 उपमंत्री  लक्ष्मी  :
 संयुक्त  राष्ट्र  सामान्य सभा  के  चालू  सत्र

 की  कार्यावलि  में  भ्रमणी  रिया  के  प्रश्न  को  भी  सम्मिलित  किया  गया  है  ।
 श्रोता  है  कि  राजनैतिक

 समिति  में  इस  प्रश्न  पर  वादविवाद  प्रारम्भ  होगा  |

 दिल्ली  के  लिये  आवंटन समिति

 *
 १४८.  श्री  नवल  प्रभाकर :  क्या  पुनर्वास  तथा  झल्प-संख्यक-का्ये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  ag  सच  है
 कि

 दिल्ली  के  लिये  एक
 नई

 आवंटन  समिति  बनाई  गई  है  ;

 यदि  तो  इस  का  गठन  किस  पर  किया  गया  है  ;

 इस  में  कितने  संसद्  सदस्य  सम्मिलित  किये  गये  हें  ;  ar

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं  ?

 पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-काय  मंत्री  ह  सभा-सचिव  (  श्री  ao  से

 दिल्ली में मकानों में  मकानों  इरादी को  अलाटमेंट  का  काम
 जब  पुनर्वास  मंत्रालय  ने  फरवरी  eye F में

 लिया  तब  भूतपूर्व  दिल्ली  राज्य  सरकार  द्वारा  बनाई  गई  अलाटमेंट  कमेटी  खत्म  हो  गई  ।  क्योंकि

 दिल्ली  में  शरणाधियों  के  लिये  बनाये  गये  मकानों/टेनेमेंट्स  की  एलाटमेंट  का  काम  काफी

 समाप्त  हो  चुका  इसलिये  केवल  पांच  सरकारी  सदस्यों  की  एक  छोटो  सो  कमेटी  बना  ली  गई

 है  ।

 नागा

 मल  प्रंग्रेजी  में
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 कानपुर की  कपड़ा  मिलें

 कि

 1*  gye.  डा०  राम  सुलग  सिह  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 नया  यह  सच  है  कि  १९५७  में  कानपुर  की  कपड़ा  मिलों  में  सूती  कपड़ें  का

 भ्रत्याधघिक स्टाक  भ्रनबिका  पड़ा  था  ;

 यदि  तो  इस  का  कारण  क्या  है  ;

 उन  कारखानों  में  श्री  सूती  कपड़े  के  स्टाक  की  स्थिति  क्या  है
 ?

 वाणिज्य मंत्री  कानूनगो  )  :  तथा  (@).  १९५७ के  तरन्त  में  कानपुर

 की  कपड़ा  मिलों  में  कपड़े  की  कुल  ६३,७५३  गांठों का  स्टाक  बिना  बिके  पड़ा  था  ।  यह  स्टाक

 इसलिये  भी  ज्यादा  था  कि  भ्र पक् रय  कम  तञ  था  कौर  मांग  तथा  प्राप्यता  के  बीच  सामान्य  असंतुलन

 था  ॥

 स्कन्ध  स्थिति  न्यूनाधिक वैसी  ही  है  ।

 wt

 1*१६०. श्री  वें०  यू०  नायर  :  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि

 a
 क्या  FEXR-YE  में

 पिछले  वर्षों  की  तुलता में  काजू के  निर्यात से  अ्रधिक  डॉलर  अजित

 हुए ह  ;

 यदि  तो  कितना  अधिक  aid  हुमा  है  ;

 यदि  कोई  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  थी  तो  कितनी  दी  गई  थी  ?

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो  )  :  तथा  लोक  सभा  पटल  पर  एक  विवरण रखा

 जाता  है  जिस  में  PEXR-Y  से  PEX-KY  तक  के  वर्षों  में  काजू  के  निर्यात  से  पराजित  डॉलर  दिये

 गये  हैं  ।  परिशिष्ट  १,  अ  तुरन्त  संख्या  ६१]

 १९५५  में  काजू  तथा  नीचे  निर्यात  saga  परिषद्  स्थापित  की  गई
 थी  तब

 से
 इस  परिषद्  को  सहायक  अनुदानों  के  रूप  में  ७८,०००  रुपये  दिये  गये  हें  ।  भारत  सरकार  द्वारा  राज्य

 सरकारों  को  ऋण  भी  दिये  जाते  हैं  ताकि  राज्य  सरकारें  काजू  की  खेती  वाले  प्रत्येक
 अतिरिक्त  एकड़

 के  लिये  १४५०  रुपये  की  दर  से  गैर-सरकारी  उत्पादकों  को  पेशानियों  दे  सकें  ।  इस  कार्य  के  लिये  १  ९  ४५६-

 ५७  तथा  PEUG-¥S  में  राज्यों  को  RO, FREY, Roo  रुपये  आवंटित  किये  जा  चुके  हैं  ।

 प्रैस  परिषद  विधेयक

 *
 १६१.  श्री  भक्त  दर्शन

 :  क्या  सूचना  शर  प्रसारण मंत्री  १४  १६५७ के
 तारांकित

 प्रशन  संख्या €२१  के  उत्तर  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रैस  परिषद्  विधेयक  को  संसद  के  समक्ष  लाने  के  प्रश्न  पर  इस  बीच  निर्णय  कर
 के

 लिया  गया  2  शौर

 sofa ATI  निर्णय q  TI  नृत्य  चंद परा  कल  rick यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  हो  जानें  की  है  ?

 प  मल  wast  में
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 सुचना  प्रसारण मंत्री
 :

 जैसाकि  १४  १९५७

 के प्रदन के उत्तर में उत्तर  में  में  ने  बताया  सरकार  प्रैस  कौंसिल  बिल  पेश  करने  का  विचार  रखनी  है

 ard  fr  अखबारी  दुनिया  के  विभिन्न  दलों  में  इस  बारे  में  area  मतभेद  कम  हो  जावें  ।  चूंकि  समाचार

 पत्र  इधर  दूसरे  ज्यादा  ज़रूरी  कामों  में  व्यस्त  इस  की  ध्यान  नहीं  दिया  जा  सका  |  इस  समय

 यह  कहना  सम्भव  नहीं  है  कि  विधेयक  कब  दोबारा  पेश  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 राष्ट्रीय  औद्योगिक विकास  निगम

 मुरारका

 १६२.
 fa  नथवानी

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २६  १९५७  के  तारांकित set  संख्या  ३७३  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  निगम  जिन  परियोजना  की  जांच  कर  रहा  है  उन

 में  wa  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;

 अर प  r  भ  किया  जायेगा  ;
 ,

 क्या  किसी  परियोजना  को  विदेशी  विशेषज्ञों  के  सहयोग

 यदि  तो  सहयोग  करने  वाले  विदेशियों  के  नाम  क्या  हें  यह  सहयोग  किस

 प्रकार का  होगा  ?

 मंत्री
 मनु भाई

 :  से  (7).  इरादा  यह  है  कि  जितनी  परियोजना ग्र ों

 केਂ  बारे  में  जांच  की  जा  रही  है  उन  सभी  के  लिये  विदेशों  की  उपयुक्त  फर्मों  का  सहयोग  प्राप्त  किया  जाये

 कौर  बात  की  काफ़ी  संभावना  है  कि  काफ़ी  परियोजनाओं  के  लिये  विदेशी  सहयोग  प्राप्त  हो  जायेगा

 राष्ट्रीय  प्रौद्योगिक  विकास  निगम  की  शभ्रधिकांद  योजनाओं  के  प्रविधिक  पतलूनों  परियोजना

 ब्योरों  को  प्रायः  afer  रूप  प्रदान  किया  जा  चुका  है
 ।

 प्रविधिक  सहयोग  के  erat  संयंत्र  ौर

 मशीनों  के  लिये  विदेशी
 पू

 जी  या  दीर्घकालीन  भुगतान की  उपयुक्त  सुविधाओं  का  भी  बहुत  महत्व

 होता  है  इस  के  लिये  सक्रिय  रूप  से  बातचीत  जारी  है  ।

 हिन्दुस्तान केबल  फैक्टरी

 १६  श्री

 स०

 चे  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग
 मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  कोएक्सियल  att  स्विचबोर्ड  केबल  बनाने  के  लिये  रूपनारायणपुर  हिन्दुस्तान

 केबल  फैक्टरी  में  एक  अतिरिक्त  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिये  भ्रामक  दिये  जा  चुके  हैं  ;

 यदि  तो  उस  के  कब  तंक  जानें  की  तराशा  है  कौर  उस  की  प्राक् कलित  लागत

 कितनी होगी  ;  कौर

 क्या  इस  संयंत्र  को  चलाने  के  लिये  लोगों  को  प्रशिक्षण  दिया  जायेगा
 ?

 मंत्री  मनु भाई
 :

 कोएक्सियल  केबल  बनाने  के  लिये  जिन  अतिरिक्त

 संयंत्रों  की  प्रावश्यकता  है  उन  के  लिये  भ्रामक
 दिया

 जा  चुका  है  ।
 अन्यनटिपसयनसस्थ्य  एस  a

 ~ Wait q में

 231
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 उस  फैक्टरी  में  स्विस  बोर्डे  केबल  हब नानकी का  कार्यक्रम  wh  प्रारम्भ  नहीं  किया  गया

 इस  प्रयोजन  के  लिये  किसी  भी  संयंत्र  का  नहीं  दिया  गया  है  |

 urn  है  कि  कोएक्सियल  केबल  के  लिये  अतिरिकत  संयंत्र  gus  तक

 ब्रिटेन  से  भेज  दिया  जायेगा  शौर  उस  कीं  प्रचलित लागत  २७  लाख  रुपये  है  ।  वह  १९५९

 में  उत्पादन  करेगा  |

 जी  हां  ।

 जला  भेजा  कपड़ा  ws  फेब्रिक )

 1*१६४.  पंडित  gto  ato  तिवारी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  देश  में  जला भेद्य  कपड़े  का  उत्पादन  मांग  के  qe  है  ;

 यदि  तो  पिछले  दो  वर्षो  में  ऐसे  कितने  कपड़े  का  किया  गया  है  ;  और

 इस  सम्बन्ध में  आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने  के  लिये  कया  कार्यवाही की  गई  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो )  हां  ।

 पिछले
 दो

 वर्षों  में  जलाभेद्य  कपड़े  का  आयात  नगण्य  ही  रहा
 |

 ऊपर  भाग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  seq  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 मोजे-बनियानਂ  शादी  का  उद्योगਂ

 1* १६४५.  श्री  प्रतीत  सिह  सरहदी  :
 क्या  वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्री यह
 बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  के  मोजे  बनियान  शादी  के  उद्योग  को  एशिया a  अनेक

 देशों  में  जापान  के  कड़े  मुकाबले  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ;

 (a)  यदि  तो  उस  उद्योग  को  प्रोत्साहन  ae  सहायता  देने  के  लिये  सरकार  क्या

 वाही  कर  रही  है  जिस  से  वह  इस  मुकाबले  का  सामना  कर  सके
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  जी
 हां

 ।  भारत
 के

 मोजा  बनियान
 शादी  के

 उद्योग

 को  केवल  जापान  से  ही  नहीं  वरन्  हांगकांग  से  भी  कड़े  मुकाबले  का  सामना  करना  पड़  रहा  है
 |

 लोक-सभा  पन्न  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  जिस  में  यह  जानकारी  दी  हुई  है  ।

 देखिये  परिशिष्ट

 १.

 ग्रनुबन्थ  संख्या  ६२]

 मूल  sash  म

 #  Water  proof  febrics,

 8०121]  Industry,
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 भ्रन्तर्राष्ट्रीय  संगठन

 1१६६.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 प्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  ने  भारत  में  बेरोजगारी  की
 समस्या

 का  अध्ययन किया  है  ;

 यदि  तो  उस  की  मुख्य  सिफारिशें  क्या  हैं

 क्या  सरकार  ने  इस  प्रतिवेदन  पर  विचार  कर  लिया  है  भ्रमों

 यदि  तो  उस  का  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 tam  उपमंत्री  श्राबिद  जी  हां  |

 लोक-सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  जिस  में  सिफारिशें  दी  हुई  हैं

 परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ६३]

 जी  हां  ।

 सिफारिशों  को  ध्यान  में  रख  लिया  गया  है  ।

 निर्माण  कार्यों  में  सीमेंट  की  बचत

 1*१६७. श्री  श्रीनारायण  दास  :  कया  श्रीवास  कौर  संभरण
 मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  निर्माण  कार्यों  में  सीमेंट की  बचत  सम्बन्धी  समितिਂ  के  प्रतिवेदन  में  की  गई

 सिफारिशों  को  किस  सीमा  तक  लागू  किया  गया  अर  प्रभावकारी  पाया  गया  है
 ?

 खान  प्रौढ़
 बन  मंत्री  स्वरण  :  क्योंकि  यह  प्रतिवेदन  ३०

 १९५७  को  विभिन्न  राज्य-सरकारों  भ्रमण  लोगों  को  भेजा  गया  इसलिये  तभी  यह

 लगाने  का  समय  नहीं  भराया  है  कि  सिफारिशों  को  किस  सीमा  तक  लागू  किया  गया  श्र  प्रभावकारी

 समझा  गया  है  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  ने  अधिकांश  सिफारिशों  को  मान  कर  उन्हें

 प्रद  ढंग  से  भ्र पने  निर्माण  कार्यक्रम में  लागू  कर  दिया  है  |

 बाजुओं  की  डोंगियों  का  निर्यात

 1*१६८.  श्री  do  प०  नायर क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 }
 \

 भारत  से  तैयार  काजू  की  मींगियों  के  दानों  का  निर्यात  करने के  लिये  सरकार ने  क्या

 कार्यवाही की  है  ;
 कौर

 क्या  फैक्टरियों
 को

 आयात  किये  गये  कच्चे  काजू  उचित  दामों  पर  दिलाने  के  लिये  कोई

 क्रायंवाही की गई है की  गई  है  ;  यदि  तो  क्या  ?

 मंत्री  :  लोक-सभा  पटल  पर  एक  विवरण  जाता है  ।

 परिशिष्ट  १,  श्रतुबन्ब  Het  ६४]

 क्योंकि  फैक्टरियों  को  कच्चे  काजू  उचित  भाव  पर  fet  रहे  हें  इसलिये  अमी

 कुछ  भी  कार्यवाही  करने  जरूरत  नहीं  है  ।

 मूल  wast  में
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 मोटर  परिवहन  श्रमिक

 REE.  श्री
 भक्त

 Lat  ईश्वर  नय्यर

 क्या  श्रम  ale  रोजगार  मंत्री  €  REXY:  क  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ७५१  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मोटर  परिवहन  श्रमिकों  के  मोटर  चलाने  के  घंटे  नियत  करने  के  बारे  में  जो  त्रिपक्षीय

 समिति  विचार  कर  रही  क्या  उस  ने  भ्र पना  कार्य  समाप्त कर  लिया  है  ;

 यदि  तो  उस  समिति  ने  क्या  सिफारिशें  की  हैं  ;

 उन  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  यदि  कोई  कदम  उठाये  गये  तो  वे

 हैं  |
 .

 यदि  तो  देरी  के  क्या  कारण  हें  ;

 इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  निर्णय  हो  जाने  की  संभावना  है
 ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  मोटर  ट्रांसपोर्ट  के  कर्मचारियों  के  बारे में  कानून

 बनाने  के  सवाल  पर  जो  समिति  विचार  कर  रही  थी  उस  ने  झपना  कार्य  समाप्त  कर  लिया  लेकिन

 अभी  रिपोर्ट  पेश  नहीं  की  है  ।

 से  wet  नहीं  उठते  ।

 काजू  मिर्च  सम्बन्धी  निर्यात  dada  परिषद्

 L9G. Bl Fo श्री  वें०
 प०  नायर :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  एक  विवरण  लोक-सभा  पटल

 पर  रखने
 की

 कृपा  करेंगे  जिस  में  यह  बताया  गया  हो  कि  काजू  मिलें  सम्बन्धी  fate  संवर्धन

 परिषद्  के  लिये  जिन  लोगों
 को

 चुना  गया  है  उन  के  नाम  क्या  वे  किस  का  प्रतिनिधित्व  करते

 श्र  सम्बन्धित  व्यापार  अथवा  उद्योग  से  उन  का  सम्बन्ध  है  ?

 तथा
 उद्योग  मंत्री  मुरारजी  देसाई ):

 लोक-सभा  पटल  पर  एक  विवरण

 रखा  जाता  है  जिस  में  सरकार  द्वारा  नामजद  सरकारी  प्रतिनिधियों  श्र  काजू  तथा  मिचें  उद्योग

 बारा  चुने  गये  सदस्यों  का  व्यौरा  दिया  हुमा  है  ।  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  gx]

 लौह-ग्राहक  कौर  wan  का  निर्यात

 1१७६.  श्री  ही०
 ना०

 मुकर्जी
 :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 (*)  क्या  तीन  बड़े  बम्बई श्र  मद्रास  से  लौह-वयस्क शौर

 अ्रथ्नक
 के  निर्यात में  rPeUV  में  पिछले  महीनों  की  तुलना  में  भारी  कमी  हो  गई  है  ;

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हें  ?

 1  वाणिज्य तथा
 उद्योग

 मंत्री  मुरारजी  श्र  जानकारी  एकत्र

 को
 जा  रही  है  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।



 EU) १४  Rex  तखत  उत्तर

 कपड़े  पोर  सृत  का  उत्पादन

 1१८०.  थी  ही०  ato  मुकर्जी  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 .

 (*)  क्या  कपड़े श्र  सृत  के  उत्पादन को  १९५७  में  पिछले  महीनों  की

 तुलना  में  गहरा  धक्का  पहुंचा  था  ;  कौर

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हें
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  मुरारजी  :  कपड़े  सूत  के  उत्पादन में

 Rey  में  पिछले  महीनें  के  उत्पादन  की  तुलना  में  कुछ कछ  कमी  नजर  थी  ।  उत्पादन के

 आंकडे निम्न  लिखित  हैं

 सुती  कपड़ा

 wy जुलाई  १९४७  2%, 02

 rex  ¥2.0¥  १४,  ४१

 १९५७  में  कपड़े  सूत  के  उत्पादन  में  इस  थोड़ी  सी  कमी  का  कारण यह
 4

 बताया  सकता
 के  १५  कौर  १६  Rex  की

 दो
 अतिरिक्त  छुट्टियां पड़

 गई
 थीं

 ।

 rat  चरखा  योजना

 1१८१.  श्री  यह  मलिक  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 ss

 उड़ीसा  में  नम्बर  चरखा  योजना  के  लागू  किये  जाने  के  दिन से  उस स  की  क्रियान्विति

 के  लिये  उड़ीसा  सरकार  को  अनुदानों  और  ऋणों  के  रूप  में  कितनी  राशियां  थी  गई  हैं
 ;
 ;

 wa  तक  कितनी  राशि  व्यय  हुई  है  ;

 क्या  परिणाम निकले  हें  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  मुरार जी  देसाई )

 (*)  उडीसा  खादी

 गर  ae

 बोर्ड  के  ज़रिये  से  भझ्रनुदानों  ऋणों  के  रूप  में  उड़ीसा  राज्य  प  ह  ALS  पतियों  आदि को

 दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  का  इस  प्रकार  है

 PEYE-KV  2  L9-¥5

 (  A-% 8-49

 भ्रनुदान  १,  ५३,६५०  Bo ्य  /  0,000  Ro

 ऋण  १,€८,५६०  रु०  2,48,000  रु०

 उड़ीसा  खादी  afte  ग्रामोद्योग  बोर्ड  द्वारा  दी  गई  राशि  कौर  संस्थाओं  द्वारा  उस  में

 से  वास्तव  में  काम  में  ली  गई  राशियों  का  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 लोक-सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  जिस  में  खादी  झर  ग्रामोद्योग  ध्यानयोग

 से  मिली  के  प्राकार  पर  यह  बताया  गया  है  कि  अब  तक  क्या  फल  प्राप्त  हुमा  है  ।

 तकका
 परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ६६]  i

 to
 अंग्रेजी  में
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 राष्टीय  विस्तार  सेवा  खण्ड  कौर  सामुदायिक  परियोजनाओं

 1१८२.  श्री  दी०  च०  फार्मा  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पंजाब  राज्य  में  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खंडों  शर  सामुदायिक  परियोजनाओं

 में  विकास  कार्यों  की  प्रगति  की  जांच  करने  के  लिये  कोई  मूल्यांकन  पदाधिकारी  किया

 गया है

 यदि  तो  क्या  उसने  aoa  प्रतिवेदन  दे  दिया  है

 उसने  कया  मुख्य  सिफारिशें की  हें  ?

 योजना  उपमंत्री  (att  इया०  त०  जी  हां  ।  पंजाब  में  दो  परियोजना

 अफसर  काम  कर  रहे  ह--एक  बटाला  में  दूसरा  सोनीपत  में  ।  वे  सामुदायिक  विकास  we

 राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खण्डों  के  कार्यक्रमों  के  विभिन्न  पतलूनों  का  मूल्यांकन  करते  हैं
 |

 .  परियोजना  मूल्यांकन  पदाधिकारियों  के  प्रतिवेदन  नियमित  रूप  से  मिलते

 रहते  हैं  धौर  कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  तैयार  करते  समय  इनका  ध्यान  रखा

 जाता  हें  ।  वार्षिक  प्रतिवेदनों  की  प्रतियां  संसद-सदस्यों  को  भेज  दी  जाती  हूं  शौर  सभा  के  पुस्त

 गलत  में  भी  मिल  सकती  हैं  ।  प्रत्येक  परियोजना  के  प्रतिवेदन  भी  पुस्तकाकार

 प्रकाशित  किये  जाते  हें
 ।

 शौर  ये  भी  सभा  के  पुस्तकालय  में  मिल  सकते  हैं
 ।

 काम  दिलाई  दफ्तर

 श्री  श्रीनारायण  दास

 १८३
 Lat  राधा  रमण

 क्या  श्रम  रोजग।र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  राजकीय  राज्य  सरकारी  वित्त  पाने  वाले  गैर

 सरकारी  स्थानीय  प्राधिकारियों ak  wa  मालिकों  ने  wa  तक  किस  सीमा  तक  काम

 दिलाऊ  दफ्तरों  की  का  उपयोग  किया

 क्या  इस  बात  की  व्यवस्था  के  कि  ये  सभी  प्राधिकार  कर्मचारी वृन्द  की  अपनी

 आवश्यकताओं  के  लिये  इन  दफ्तरों  की  सेवाओं  का  पुरा  पूरा  उपयोग
 कोई  कार्यवाही

 की

 गयी  शर  यदि  तो  क्या
 ?

 faa  उपमंत्री  REYES  से  १९५७
 तक

 के  १२  महीनों  में  विभिन्न  श्रेणियों  के  प्रतिष्ठानों  ने  काम  feats  दफ्तरों  को  जिन  रिक्त  स्थानों की

 सूचना  दी  उनको  शभ्रौसत  संख्या  नीचे  दी  जाती  है

 केन्द्रीय सरकार  के  प्रतिष्ठान  9, GOR

 राज्य  सरकारों के  प्रतिष्ठान  20, XX

 अर्ध-सरकारी  प्रतिष्ठान  sire  स्थानीय  निकाय  २४४ हे

 अन्य  प्रतिष्ठान  3,82 १

 कुस  जोड़  Vv, 3VE

 a
 =o

 a  में
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 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  का  पूरा  पूरा  उपयोग  किया

 संबन्धित  अधिकारियों  से  बार-बार  कहा  जाता  है  ।

 आणविक  गवेषणा

 1१८४.  श्री  दी०  चं०  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अणु-दफ़्ती  विभाग  कौर  भ्रमण  देशों  के  इसी  प्रकार  के  निकायों  के  बीच  कोई  सम्यक

 ,

 यदि  तो  उन  देशों  के  नाम  क्या  हे  ?

 प्रवान  मंत्री  तया  a aafara  कार्य  मंत्री  जवाहर  लाल
 :  श्रुत-दावती  विभाग

 आणविक  गवेषणा  के  क्षेत्र  में  हरनेक  प्राय  देशों  के  उसी  प्रकार  के  निकायों  के  साथ  निकट  सहयोग  कर

 रहा हे  उनमें  से  कुछ  के  साथ  तो  उसका  शल्योपचारिक  करार  भी  हैं  ।  वैज्ञानि  कों  तथा  प्राविधिक

 ,
 जानकारी  के  विनिमय  द्वारा  सम्पर्क  कायम  रखा  जाता  है

 ।

 इन  देशों  में  ब्रिटेन  ae  श्रमरीका  शामिल  हैं
 |

 पाकिस्तान  में  भारतीय

 1१८४५.  श्री  दी०  फार्मा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार

 को  इस  बात  का  पता  हैं  कि  कितने  भारतीय  पाकिस्तान  में  अपनी  जीविका  जीत  कर  रहे  हें
 ?

 Paar
 मंत्रो  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  सरकार  को  यह  जानकारी

 नाभिकीय  विज्ञान  में  गवेषणा

 1१८६.  श्री दी  चे  शर्मा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  नाभिकीय

 विज्ञान  में  आधारभूत  गवेषणा  करने  के  लिये  भारतीय  विश्वविद्यालयों  को  सहायता  के  रूप  में  अरब

 तक  कितनी  राशि  दी  गयी  है  ?

 जवान  सत्री  तथा  देदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  नाभिकीय  विज्ञान
 में

 आधारभूत  गवेषणा के  लिये  Pex  के  तरन्त तक  भारतीय  विश्वविद्यालयों  को  ४,  ५३,८१८

 रुपये  की  वित्तीय  सहायात  दी  गयी  है  ।

 अम्बर  चरखा  कार्यक्रम

 1१८७.  श्री  केदार  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 अम्बर  चरखा  कार्यक्रम  में  कितनी  हुई

 चरखों  के  उन्हें  चलाने  के  लिये  कर्मचारियों  के  प्रशिक्षण  Rayo F में

 अब  तक  तैयार  किये  गये  सुत  के

 सम्बन्ध  में  सब  से  हाल  की  स्थिति  क्या  —aep नग  लग  ene ne

 मूल  अंग्रेजी  में
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 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  मुरार जी  कौर  लोक-सभा  ges

 घर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  जिसमें  यह  बताया  गया  है  कि  rat  कार्यक्रम  की  क्रियान्विति

 में  ३०  १६५७  तक
 कितनी  प्रगति  हुई

 परिशिष्ट  १,  श्रतुबन्ध  संख्या
 ६७]

 ,  दस  विवरण  में  चरखों  के  कर्मचारियों  के  प्रशिक्षण  कौर  सूत-उत्पादन  सम्बन्धी  ताजी  स्थिति

 भी  बतायी गयी  है  ।

 उद्योग

 श्री  बमन
 1१८८.

 श्री स०  सामन्त :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  चाय  उद्योग  में  उत्पादन  व्यय  सम्बन्धी  श्रांकड़े  एकत्र  करने  के  लिये  किसी

 की  स्थापना  की  गयी

 यदि  हां  तो  उसने  कया  मुख्य  ah  सानुपातिक  व्यय  सम्बन्धी  भ्रांकड़े  एकत्र  किये  हैं
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  मुरार जी  :  भ्र भी  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 कलकत्ते में  ट्रांसमिटर

 श्री  अमत
 1१८६.

 श्री  स०  सामन्त :

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कलकत्ते  में  १००  किलोवाट का

 ट्रांसमिटर  लगाने  में  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 सूचना और  प्रसारण  मंत्री  :  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  म

 कलकत्ते  में  १००  किलोवाट  का  ट्रांसमिटर लगाने
 की  कोई  योजना  नहीं  हू  |

 दिल्ली में  निष्क्रिय  व्यक्तियों के  घर

 2Eo.  श्री  नवल  प्रभाकर  :
 क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  में  निष्क्रान्त  सम्पत्ति  के  कस्टोडियन  के  नियंत्रण  में  जो  मकान

 &  वे  बहुत  बुरी  हालत  में

 उनमें  से  कितने  मकान  गिर  गये  हैं  ;

 पिछले  दस  सालों  में  कितने  मकानों  की  मरम्मत  की  गई  है  ;  कौर

 गिरे  हुये  मकानों  में  रहने  वाले  विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिये  कहां-कहां  जगह  की

 अवस्था की  गई  है  ?

 पुनर्वास  तथा श्रत्पसंख्यक-कार्य मंत्री  के  सभा सचिव  पु०  झ०  :

 च् र. मट् सब  मकान  लेकिन  कुछ  बेन  रहमत  हालत  ग्

 २१३  मकान  ।
 ee  अ  क ee a क  AAO य  ि

 Tye  dat  में
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 ७,०००  मकानों  को  मरम्मत  कराने  की  मंजूरी
 दी

 गयी  थी
 ।

 यद्यपि  सरकार  ऐसे  सब  लोगों  को  मकान  देनें
 की

 जिम्मेदारी  नहीं  फिर
 भी

 अत्यन्त  पात्र  राशियों  को  दूसरी  जगह  मकान  दिये  जाने  की  व्यवस्था  की
 गयी

 है
 ।

 दिन  में  मकान-कर

 ल्पसंख्यप-कार्य ब  द  Ya &2  श्री  नवल  प्रभाकर  :
 क्या  पुनर्वास  तथा  झ

 करेंगे कि  :

 दिल्ली  में  पुनर्वास  मंत्रालय  द्वारा  बनाये  गये  मकानों  पर  मकान-कर  रूप  में  कितना

 रुपया  लिया  जा  रहा है  ;

 उस  धन-राशि  में  से  प्रत्येक  नगरपालिका  को  कितना
 धन

 दिया  गया  ;  कौर

 कितना  देना  बाकी  है
 ?

 पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-का्ये  मंत्री  के  सभा-सचिव  go  शे०  :

 से  (7)  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  उपलब्ध  होने  पर  सभा  को  मेज़  पर  रख  दी

 जायेंगी  ।

 श्रन्तर्राष्ट्रीय  न्यायालय  में  पुर्तगाल  का  मामला

 (sit  केदार

 at  विभूति  मिश्र

 1१६२.  j
 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :

 |  श्री  शिवनंजप्पा

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  हेग  केਂ
 य

 में  गोझा  सम्बन्धी  मुकदमे

 की  पैरवी  करने  में  भारत  के  महाधिवक्ता '  की  सहायता  करने  लिये  भारत  सरकार ने  जिन

 विदेशी  वकीलों
 को  नियुक्त  किया  हैँ  उनके  नाम  क्या  हैं

 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कायम  मंत्री  जवाहरलाल  :  विदेशी  वकीलों क

 नाम ये

 2
 है  ब्रिटेन  के  भूतपूर्व  एटर्नी-जनरल  सर  hee  पोसिक्स

 |

 श्राक्सफो्ड  विश्वविद्यालय में  श्रन्तर्राष्ट्रीय विधि  के  प्राध्यापक  श्री  सी०  एच

 एम०  वार्डो  |

 जेनेवा  में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  विधि  के  प्राध्यापक  श्री  ae  Tae  ।

 लन्दन के  बेरिस्टर  श्री  ash  ले  ada  ।

 ह  क  क  की  क  क  eee

 मूल

 aN  «है
 में

 ®*Advocate  General  of  India

 231  LSD—2A
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 पुर्जों  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों  का  पुनर्वास

 श्री  ही०  साठ  मुकर्जी  :

 1१९३.
 ‘Lat  मोहम्मद  हलियास  :

 क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंखछ्यक-कार्य  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पूर्वी  पाकिस्तान  के  कुल  कितने  विस्थापित
 ८  तयों  का  इस  समय  सरकार  द्वारा

 फर  से  बसाये  जाने  की  जरूरत  है  ;

 कितने  व्यक्तियों  को  पुनर्वास  क  सुविधा  पंचमी  बंगाल  में  फोरन  ही  मिल  सकती

 कितने  व्यक्तियों  को  उ  ती  सुविधायें  wat  बंगाल में  बाहर के  राज्यों  में  फोरन  मिल

 (7)  ऐसे  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  है  जिनके  पुनर्वास  के  लिये  दण्डकारण्य  तथा  अन्य  यो

 नामों  के  पूरे  होने  तक  ठहरना  पड़ेगा
 ?

 तथा  श्रल्पसंर्यक-कार्य  मंत्री  के  सभा-सचिव  पु  ato  t

 ह  लोक-सभा पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  परिशिष्ट  १,  झनुबन्थ

 mem  ६८]
 *

 तरजीह  मैन्युफैक्चरिंग  कम्पनी  शोलापुर

 1१८९४.  श्री त०  wo  बिट्ठल  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे

 क्या  नरसिंह  गिरजी  a a AqHTalcy  कम्पनी  लिमिटेड  ,  शोलापुर  सम्बन्धी  मामलों

 की  जांच  करने  के  लिये  नियुक्त  की  गयी  समिति  ने  भ्र पना  प्रतिवेदन  दे  दिया
 |

 यदि  तो  समिति  की  मुख्य  उपपत्तियां  क्या  हैं
 ?

 पचा रिणज्य  तथा  उद्योग
 मंत्री  मुरारजी  :  नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 राजा भट  चाय  बागान  में  हड़ताल

 ZEey.  श्री  बोस  :  क्या  श्रम  श्र  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तरी  बंगाल  के  राजाभट  चाय  बागान में  पिछली २६  १९५७  से

 दूसरों  की  हड़ताल  चल  रही है  ;

 हड़ताल  में  कितने  मजदूर  शामिल  हैं  ;

 इतनी  लम्बी  हड़ताल  के  क्या  कारण

 विवाद  को  सुलझाने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गयी  है
 ?

 श्रम  उपमंत्री  आ्राबिद  हड़ताल  २३  १९५७  को  समाप्त

 कर  दी  गयी  थी  ।

 worse
 ७  बर्खास्त  कर्मचारियों  ने |  मजूरी  कौर  भत्ते  निश्चित  करने  शादी  कौ  ow.

 —~ ं  न  BST  नकरदीथी  । की  कुछ
 प्रबन्धकों

 ने  स्वीकार  नहीं  की  इसीलिये  मज़दूर

 रमल  अंग्रेजी में
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 पश्चिमी  बंगाल  सरकार  के  पदाधिकारियों  के  हस्तक्षेप  करने  पर  यह  विवाद  अन्तिम

 रूप  से  सुलझ  सका  था  ।  कुछ  मांगों  को  न्यायनिर्णयन  के  लिये  एक  न्यायाधिकरण
 को

 सौंप  दिया
 गया

 था
 ।

 राज्य  सरकार  इस  विवाद  से  सम्बन्धित  कुछ  कौर  प्रश्नों
 को  न्यायनिर्णयन के

 लिये  एक

 न्यायाधिकरण  के  कर  देने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  है
 |

 आकाशवाणी  के  पदाधिकारी

 १९६.  शो  गजेन्द्र  प्रसाद  सिन्हा  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  आकाशवाणी  के  अनेकों  राजपत्रित  पदाधिकारी  अरब  भी  अस्थायी

 तौर

 यदि  तो  इन  पदाधिकारियों  को  स्थायी  बनाने  के  लिये  ने  क्या  कार्यवाही

 की

 ake  प्रसारण  मंत्री  :  श्राकाशवाणी के  ३००  राजपत्रित

 पदाधिकारियों में  से  २१७  पदाधिकारियों  को  या  तो  अपने  वर्तमान  पदों  पर  ही  या  किसी  नि  वले

 पद  पर  स्थायी  बनाया  जा  चुका  है  ।

 आकाशवाणी  के  दीर्घकालीन  अस्थायी  पदों  में  से  ६०  प्रतिशत  को  ३१

 es  से  स्थायी  बना  दिया  गया  श्र  इनमें  से  प्रतिकाश  पदों  के  पदाधिकारियों  को  स्थायी  किया

 जा  चुका  हें  ।  जब
 तक  कोई  स्थायी  पद  रिक्त  न  हो  तो  किसी  पदाधिकारियों  को  स्थायी  बनाना  संभव

 नहीं  होता  ।  भी  अस्थायी  पदों  को  स्थायी  बनाने  का  विचाराधीन  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  विस्थापित  व्यतीत

 1१९७. श्री  स०  नू ०  बनर्जी  :  पुनर्वास तथा  श्रल्पसंख्यक-फाय॑ मंत्री  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कि  उत्तर  प्रदेश  में  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों  की  कितनी  संख्या  ae

 क्या  उन  सब  का  पुनर्वास  कर  दिया  गया  है
 ?

 तथा  अल्पसंख्यक-द  4  यंत्री  के  सभा-सचिव  द

 G,000  |

 ¥,000  व्यक्तियों  को  नैनीताल  तराई  क्षेत्र  की  सरकार  निमित  कोलोनी  में  बसा  दिया

 गया  है  ।  शेष  २,०००  व्यक्ति  स्वेच्छापूर्वक ही  राज्य  में  बस  गये  हें  कौर  जब  तथा  जिस  प्रकार  वे

 द. पुनव:स  सम्बन्धी  सहायता  की  मांग  करते  हें  तो  उस  पर  विचार  किया  जाता  हैं  ।

 कमेंणियत  कोयले  चले  कारखानेਂ

 1१६८. श्री  स०  र०  अरुमगम ्य  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 भारत  में  कर्मणियत  कोयले  के  कारखाने  कितने  चल  रहे  हैं  भ्र ौर  उनमें  से  कितन  मद्रास

 राज्य में  हैं  ;

 इन  कारखानों  की  वर्तमान  उत्पादन  क्षमता  कितनी  ok

 aaa  अंग्रेज
 x

 १०  Actuated  Charcoal  Plants
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 कमेंण्यित  चा  वार्षिक  आवश्यकता कितनी  है  ?

 पबा  शिष्य  तथा  उद्योग  संजी  ससुरारि  देसाई )  भारत  में  दो  कारखाने चल

 रहेगें उन  में  से  एक  मद्रास राज्य  में  ह

 माहवारी २५  टन  I

 वार्षिक २००  टन

 काबूल  स  राजदूतावास  भवन

 gee.  श्री  रब नाथ  सिह  क्या  प्रवान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा क  कि  क्या  सरकार

 काबुल  में  भारतीय  राजदूतावास  तथा  उसके  कर्मचारियों  के  लिये  निवास  की  व्यवस्था  करने  के  हेतु

 झपना  निजी  भवन  बनाने  का  विचार  कर  रही  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  ii  जवाहरलाल  नेहरू  )  इस  तरद्  का  कोई  प्रस्ताव

 अभी  सरकार  के  विचाराधीन नहीं  है

 अफगानिस्तान  +े  साथ  व्यापार

 २००  श्री  रघुनाथ  faz  बया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  भारत  कौर  अ्रफगानिस्तान  के  बीच  आयात  तथा  निर्यात  के  व्यापार  की  वर्तमान  स्थिति  कया

 वाणिज्य  उद्योग  मंत्रो  मुरार जी  :  एक  विवरण  साथ  में  नत्थी  है  जिसमें

 VEYY-NE AIT  १९५६-५७  के  वर्षों तथा  भ्रप्रैल  १६५७  के  महीने  में  अफगानिस्तान को  हुये  निर्यात

 कौर  वहां  से  हुये  रायात  के  आंकड़े दिये  गये  हें  ।  परिशिष्ट  १,  प्रबन्ध  संख्या  GE]

 श्राकादावाणी  में  मनीपुरी  कार्यक्रम

 1२०१.  श्री  ले०
 भ्र चौ  सिंह  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 )  क्या  श्राकाशवाणी के  गोहाटी  स्टेशन  से  मनीपुर  कार्यक्रम  प्रसारित  करने  के  लिये

 रित  समय  में  वद्धि  करने  के  लिये  मनीपुर  के  श्रोतों  की  शोर  से  कोई  श्रम्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  |

 ak

 क्या  arr  प्रसारण  के  समय  में  प्रतिदिन  कम  से  कम  पांच  मिनट  बढ़ाने  की  कोई

 प्रस्ताव ह  ?

 1  सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री

 आकाशवाणी  के  गोहाटी  स्टेशन  से  ड्रामा  शादी  का  मिलाजुला

 कार्यक्रम  मणिपुरी  में  १५  मिनट  तक  प्रसारित  किया  जाता  है
 ।

 यद्यपि  इस  कार्यक्रम  में  समाचारों

 के  लिये  stad  समय  ३  मिनट  है  यह  मनीपुर  म  श्रोताओं  लिये  रुचिस्पद  संवादों  की  उपलब्धि  पर

 निर्भर है  ।  मनीपुर  में  कार्यक्रम  के  विस्तार  की  वर्तमान  में  कोई  सम्भावना  नहीं  है  क्योंकि  इसे  ७

 ख़ादिम  जातियों  द्वारा  प्रयुक्त  भाषाओं  को  प्रयुक्त  करना  पड़ता  हैं  तथा  उपलब्ध  समय  अत्यन्त  सीमित

 मल  श्रग्नज़ी
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 कृत्रिम हीरों  का  कारखाना  (  मद्रास

 1२०२.  श्री  राम  शंकर  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  पा

 करेंगे कि

 मेत्तुपलयम  का  कृत्रिम  हीरों  का  कारखाना  कब  निर्माण  कायें  ATTA  कर

 2

 इसका  सम्भावित  उत्पादन  कितना  श्रौर

 इससे  कितनी  सीमा  तक  देश  की  श्रावइ्यकता  पूर्ति  होगी
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  मुरार जी  कारखाने  में  ५

 १९४७  से  उत्पादन  कायें  आरम्भ  हो  गया  है  |

 एक  महीने  अथवा  इसके  लगभग  wafer  फैक्टरी  में  प्रतिदिन
 ४०

 किलोग्राम  उत्पादन

 हो  जायेगा  ।

 इस  फैक्टरी  में  जितने  उत्पादन  की  orem  कीਂ  गई  थी  उसके  अनुसार  देश  की

 लगभग  ६०  से  ७०  प्रतिशत  झ्रावश्यकता  पूति  इससे  हो  जायेंगी  |

 रेशों
 की  चटाइयां

 '

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की

 करेंगे कि

 1२०३.
 श्री  afore

 क्या  यह  सच  हू  कि  फाइबर  कोट्टयमਂ  नामक  संस्था  ने
 oO  ~

 की  पत्तियों  के  रेशों  से  चटाइयां  बनाने  BY  योजना  सरकार  के  समक्ष  प्रस्तुत  की

 क्या  सरकार  ने  योजना  का  परीक्षण  किया  है  ;

 यदि  तो  परीक्षण  का  क्या  परिणाम  है  ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  मुरार जी
 :

 हां  ।

 ate  योजना  विचाराधीन  है  ।

 औद्योगिक  विकास  के  लिये  सहायता

 1२०४.  सुगंधि  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  आवाज़  १९५७-५८  की

 दानों  की  जिल्द  १  के  पृष्ठ  १३  पर  उल्लिखित  गैर-सरकारी  पक्षों  को  औद्योगिक

 अनुदान  संम्बन्धी  मांग  संख्या  २  के  सम्बन्ध  में  एक  विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगे  जिसमें

 PEXR—NYG  SeYQ=US  में  अभी  तक  भारत  सरकार  द्वारा  प्रत्येक  पक्ष

 को  दी  गई  रकम  अर  पक्ष  के  दिये  गये  हों  ?

 उद्योग  मंत्री  मुरार जी  लोक-सभा  के  पटल  पर

 एक
 विवरण  रखा  जाता  हूँ  |  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  90 |

 मूल  अंग्रेजी  में

 USynthetic  Gem  Factory.
 12Fibre  Mats.
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 कनाडा  खादी  बाड़

 1२०४५.  सुगंधि  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  क  खादी  are
 बारे  में  १०  १९५७  को  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  १४७६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उसमें  मांगी
 गई

 जानकारी  aa  एकत्रित
 कर

 ली  गई  है  पटल  पर
 रखी  जायेगी

 (a)  क्या  सम्पूर्ण  नवीन  राज्य  के  लिये  खादीਂ  ak  ग्राम  उद्योगों  के  लिये

 केवल  एक  ही  as हे  कौर

 प्रत्येक  जोन  की  ब्रांच  के  लिये  कितने  geared  हैं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  ससुरारि
 शौर

 जी  हा ं।

 (7)
 1...  राज्य  खादी  कौर  ग्रामोद्योग  बों

 जिसका
 हैडक्वाटर  बंगलौर  में

 की  कोई  जोन  ब्रांच  नहीं  हूँ  ।  तथापि  खादी  ate  ग्रामोद्योग  अयोग  का  एक
 परिमंडलीय

 कार्यालय  मंसूर  के  लिये  धारवाड़  में  स्थित  हैं  ।

 राज्यों  के  उद्योग  मंत्रियों  का  सम्मेलन

 1२०६.  श्री  वॉरियर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  wa  उद्योगों  के  विकास  के

 लिये  हाल  ही  में  दिल्ली  में  राज्यों  के  उद्योग-मंत्रियों  की  कान्फ्रेंस  के  सिलसिले  में  भारत  az

 कार  द्वारा  उठाय  गय  खर्चें  की  सम्पूर्ण  राशि  व्यक्त  करने  की  कपा  करेंगे  ?

 1  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  मुरार जी  लघू  उद्योगों  की  विकास

 सम्बन्धी  .  समस्याओं  की  चर्चा  के  लिये  नई  दिल्ली  में  राज्यों  के  उद्योग  मंत्रियों  की  हाल  ही

 में  कोई  कान्फ्रेंस  नहीं  हुई  ।  किन्तु  लघु  उद्योग  बोर्ड  की  नवीं  मीटिंग  २८  sie  २६

 १९५७  को  नई  दिल्ली  में  हुई  थी  ।  इसका  उद्देश्य  लघु  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  कुछ

 कार्यवाही  करना  था  ।  मीटिंग  में  उपस्थित  होने  वाले  बोर्डे  के  सदस्यों  के  अ्रतिरिक्त  कतिपय

 राज्यों के  उद्योग  मंत्री  भी  विशेष  झ्रामंत्रण पर  इसमें  सम्मिलित  हुए थे  ।  उनके  यात्रा

 भत्ते  तथा  मंहगाई  भत्ते  का  भार  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  वहन  करती  हैं  ।

 दिल्ली  से  बाहर  से  at  वाले  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  यात्रा  और  मंहगाई

 भत्ते  गैर-सरकारी  सदस्यों  कौर  भारत  सरकार  द्वारा  किये  गये  wa  के  आंकड़े  wi

 उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  कुछ  बातों  पर  भारत  सरकार  के  ७०६  रुपये  खच  हुए  हूँ
 ।

 केन्द्रीय  रेशम  कुमरपाल  गवेषणा  बलरामपुर

 1२०७.  थ्री  fro  कु०  चौधरी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 पश्चिमी  बंगालਂ  at  केन्द्रीय  रेशम  कृमि  पालन  गवेषणा  केन्द्र  के

 डायरेक्टर  क  पद  की  शतं  प्रवस्थाएं  क्या  हैं  ;

 क्या  डायरेक्टर  पद  के  वर्तमान  अधिकारी  की  नियुक्ति  संघ  लोक  सेवा  आयोग

 की  सिफारिश  पर  की  गई  थी
 ;

 ee  a,  भागा  ee

 sat aaa  में
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 (7)  दि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  (a)  जानकारी  बताने

 वाला  एक  विवरण  लोक-सभा  के  पटलਂ  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  १,

 संख्या  ७१]

 जी
 नहीं

 ।

 गवेषणा  निदेशक  के  पद  की  सृष्टि  EXE  में  की  गई  थी  ate

 हित  की  दृष्टि  से  यह  उचित  नहीं  समझा  गया  कि  संघ  लोक  सेया  आयोग  द्वारा  भरती  तक

 इसे  रिक्त  ही  रखा  जाये ।  अतः  wafer  व्यवस्था  के  wr  में  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  के

 उद्योग  कृमि  पालन  )  के  तत्कालीन  उपनिदेशक  जो  उस  समय  तक  के  केन्द्रीय  रेशम

 भूमि  पालन  केन्द्र  के  प्रभारी  भी  उस  पद  पर  नियुक्त  कर  दिये  गये  ।  wie  संघ  लोक

 सवा  से  उप युक्त चव्य  उम्मीदवार  के  चयन  की  प्रार्थना  कर  दी  गयी  थी  ।

 सुती  वस्त्र  दिल्ली

 205.  रा  ०  क०  वर्मा  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार ने  ऐसी  कोई  शभ्रधिसूचना  निकाली  थी  कि  राष्ट्रीय  दिवस  मनाने
 क  लिए  प्रौद्योगिक  श्रमिकों  को  १६  १९४७  की  छुटटी  दी  जाये

 यदि  तो  कया  दिल्ली  की  सूती  वस्त्रों  की  मिलों  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों

 को  उस  राष्टीय  दिवस  पर  छट टी  दी  गई  थाः  ?

 श्रम  उपमंत्री  जी  नहीं  |

 set  नहीं  year  |

 सुती  कपड़े  की  मिलों  का  बन्द  होना

 1२०८.  श्री  रामेश्वर  टाटिया  :  :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंग कि

 वर्तमान  में  सूतीਂ  कपड़े
 की

 बंद  मिलों  की  कितनी  संख्या  हूँ  ;

 a
 fat  बन्द  होने  परिणामस्वरूप  कितने  श्रमिक  बेरोजगार  हो  गये  पर

 सरकार  इस  दिशा  में  क्या  कार्यवाही  कर  रही

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  विगत  एक  वर्ष  में  चौदह  ।

 VY ARE  ॥

 अधिकांश  मिलें  वित्तीय  कठिनाइयों  अथवा  श्रलाभपूर्ण  संचालन  के
 कारण  बन्द

 हो  गई  थीं  ।  इस  प्रकार
 के

 मामलों  में  सरकार  निम्न  कार्यवाही करती  है

 मूल  अंग्रेजी में
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 १.  भविष्य  a  मितव्ययता युक्त  कार्य  संचालन  की  प्रतिभूति  के  साथ
 पुनर्वास  के

 लिये  fad  की  आवश्यकता
 मिलों  सूती  वस्त्र  आयुक्त  के  अधीन  काम

 करने  वाले  एक  विशेष  दल  झ्ावइईय क  जांच  के  स  राष्ट्रीय  उद्योग  विकास

 निगम  से  ऋण  स्वीकृत  किया  जाता  है  ।  इस  ऋण  कों  अविलम्बनीय  उपलब्ध  कराने

 के  लिये  सरकार  द्वारा  सक्रिय  कार्यवाहीਂ की  जा  रही  है  ।

 २.  जब भी  किसी  मिल  की  श्रव्यंवस्था  के  बारे  में  शिकायतें  प्राप्त  होती  हैं  तो

 समवाय  विधि  के  उपयुक्त  उपबंधों  waar  उद्योग  एवं  विनियमन )  PERE

 क  अ्रन्तगेंत  जहां भी
 सम्भव  हो  मिल  के  कार्यों में  सुधारात्मक  areal  सम्बन्धी  जांच  के

 लिये  समुचित  कार्यवाही  को  जाती  हूँ

 ३.  औद्योगिक  विवाद  )  १९५७  के  उपबन्धों  के  अंतगर्त  रोजगार

 न  रहने  पर  प्रतिकर  के  रूप  में  श्रमिकों  के  लिये  कुछ  सहायता  का  उपबन्ध  जाता

 है
 इन

 उपबन्धों  से  सामान्यतया  मिलों  के  बन्द
 न

 होने  में
 भी

 सहायता  मिलती  हैँ
 ।

 मिलें

 1२१०.  श्री  अजीत  सिह  सरहदी  :  क्या  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 की  छुपा  करेंगे कि  :

 पंजाब  में  कपड़ा  मिलें  स्थापित  करने  के  लाइसेंसों  के  लिये  १९५६  कौर  १९४५७

 ७५ म श्रावदन  देने  वालीਂ  सहकारी  संस्थानों  के  नाम  प्यार  संख्या  क्यां  हैं  ;

 जिन  संस्थानों  के  लाइसेंस  weed  कर  दिये  गये  हैं  उनके  नाम  क्या  हैं

 शर  अस्वीकृति के  क्या  कारण  हैं  ?

 1  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  मुरारजी  :  ak  .  लोक-सभा

 क  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  |  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ७२]

 हथकरघा  उद्योग

 [
 श्रीमती  पार्वती  कृष्णन  :

 २११.  थो  हेम  राज  :

 |  at  दलजीत  सिंह  :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हथकरघा  उद्योग  के  विकास  की  कोई  नवीन  योजनाएं  हाल  ही  में  सरकार
 द्वारा  स्वीकृत  की  गई  हैं  :;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  विस्तृत  ब्यौरा  क्या  है  ;  ak

 उपरोक्त  योजनाओं  के  लिये  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  wean  ak

 प्रत्येक  योजना
 के  लिये  पृथक  कितनी  है  ?

 मूल  wish में
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 उद्योग  मंत्रो  मुरार ती  :  site  सहायता

 सम्बन्धी  स्वीकृत  प्रारूप  से  प्राह  हथकरघा  उद्योग  के  विकास  के  लिये  कोई  नवीन  योजनाएं

 चालू  वित्तीय  वर्ष  में  स्वीकृत  नहीं  की  गई  हैं
 ।  १  अप्रैल  से

 २१  १९४७  तक  की

 अवधि  में  स्वीकृत  सम्पूर्ण  योजनाओं  का
 एक

 विवरण
 लोक-सभा पटल  पर  रखा  जाता है  '

 परिशिष्ट  १,  waar  संख्या  ७३]

 नगर  उर्वरक  कारखाना

 श्री  हेम  राज

 1२१२
 श्री  दलजीत सिंह

 कया

 चालिस  तथा  उघोग  मंत्री  ag  जताएं  को  करा

 करन

 के
 FEXR

 से  प्रड्यूसर
 2QENY  के  भ्रांत  तक  नंगल  odes  कारखाने  में  तृतीय  श्रेणी  की  नियुक्तियों के के

 बाहर

 कितने  व्यक्तियों  को  नियोजित  किया  गया  हे
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  मुरार जी

 कार्यालयों  हो  शिमला  स्थानान्तरित  करना

 223.  श्री  पदम  देव  :  क्या  श्रीवास  ate  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  FT

 करेंगे कि
 ह

 क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  हाल  ही  में  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग

 बीमा  निगम  के  कार्यालय  शिमला  से  नागपुर  स्थानान्तरित  कर  दिये  गये  हैं  ;

 क्या  सरकार  को  यह  भी  ज्ञात  हे  कि  दिल्ली  में  जगह  की  बहुत  कमी  है  ;

 कौर  ध

 (77)  कु

 कार्यालयों  को  शिमला  स्थानान्तरित  करने  के

 सम्बन्ध  में  सरकार क्या

 कार्यवाही  कर  रही है

 खान  कौर  इंजन  मंत्री  स्वर्ण  faz)  नहीं  ।  जो  कार्यालय

 शिमला  से  नागपुर  स्थानान्तरित  किया  गया  है  वह  राष्ट्रीय  बर  कमिश्नर  का  कार्यालय

 e  |

 at  ।

 सरकार  इस  मामले  पर  विचार  कर  रही  हे  ॥

 रेडियो  संगीत  सम्मेलन

 २१४.  श्री  बाजपेयी :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री यह यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 :

 इस  वर्ष  हाल  ही  में  आकाशवाणी  द्वारा  आयोजित  संगीत  बजे

 पर  कितनी  धनराशि  व्यय  हुई  ;

 ee  ree गत  वर्ष  Se  a

 मूल  प्रंग्रेज़ी में में

 231
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 सुचना प्रौढ़  प्रसारण  मंत्री
 :  आकाशवाणी  द्वारा  झा  fat

 रेडियो  संगीत  सम्मेलन  पर  हुई  लागत  का  ठीक  ठीक  ब्यौरा  देना  संभव  नहीं  है  क्योंकि

 यह  लागत  उस  कुन  खर्च  का  गंदा  है  जो  विभिन्न  केन्द्रों  ने  अपने  समस्त  कार्यक्रमों  पर  किया  |

 (१)  कर्नाटक  संगीत  विभाग  में  कुछ  कार्यक्रम  तिरूचि  विजयवाड़ा

 स्टेशनों  से  प्रसारित  किये  जबकि  गत  वर्ष  इस  विभाग  के  सारे  कार्यक्रम

 मद्रास  से  प्रसारित हुए  थे  ।

 (२)  संगीत  गोष्ठियों के  अनुभवी  कलाकारों  के  युवा  are  होनहार

 कलाकारों  को  अधिक  संख्या  में  बुलाया  गया
 |

 मध्य  प्रदेश  में  gal  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्ति

 1२१४.  श्री  वाजपेयी :  क्या  पुनर्वास  तथा  शल्पसंख्यक-कार्थ  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  पर  खर्च  करने  के
 लिये

 मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  भारत  सरकार  से  वर्तमान  वित्तीय  वर्ष  में  अनुदान  तथा
 ऋण

 की  मांग

 की  है  ;

 यदि  al,  तो  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  तैयार  की  गई  योजना  की  विस्तृत

 रेखा  क्या  है  ;
 a

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 af
 ry

 पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  के  सभा-सचिव  (  ato  :

 श्र  लोक-सभा के  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता है  ।  | देखिये

 परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ७४]

 रेडियो  कौर  कांटों  का  निर्माण

 1२१६. श्री  भ्रब्दुल  सलाम  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करने  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  मद्रास  राज्य  के  कुछ  श्रौद्योगिकों  ने  रेडियो  मोटर

 कारों  के  निर्माण  एवं  विक्रय  के  लिये  सरकार  से  सहायता  मांगी  हे  ;

 यदि  तो  इस  far  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  मुरारजी  :  नहीं  :

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 लौह  वयस्क  का  निर्यात

 a
 TR

 करेंगे कि  te

 ato  सुब्रह्मण्यम  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 हय  क्या  यह  सच  है  कि  बेल्लारी
 fat

 से  हुबली  होकर  लौह  woes  का  निर्यात
 कारवाही  पत्तन  को करने  के  लिये  पश्चिमी  तट

 पर
 PINTS  OT  न्यून  किया गया  है  ;

 मिल  अंग्रेजी  में
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 सितम्बर कौर  eX  में  कारवाड़  पत्तन  होकर  कितने  टन  लौह

 वयस्क  का  निर्वात  किया  गया  था  ;  शौर

 उपरोक्त  अवधि  में  औसतन  कितने  वेतन  प्रतिदिन  प्रयुक्त  किये  गये
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  म्यारी  :
 की  सरवाड़

 पत्तन  के  माध्यम  से  लौह  वयस्क  का  कोई  निर्यात  नहीं  किया  गया  हैं
 |

 होसपेट  से  कारवाड़  पत्तन  के  लिये  लौह  भ्रामक को
 भेजने

 का
 कार्य  २०  अक्तूबर

 १९५७  ते  प्रारम्भ  था  |  २०  अक्तूबर  से  ३१  १९५७  की  अवधि  में  प्रतिदिन

 २३  वैगन  (३८८  टन  लौह  का  प्रयोग  किया  गया

 qat  पाकिस्तान  से  विस्थापित  व्यक्तियों  का  आगमन

 1२१८.  श्रीमती  रेणु  चारों  :  कया  पुनर्वास  श्रत्पतंस्यक-कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 2eYNy9  से  दिविरों
 में

 भेजें  गये
 पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों

 की  संख्या कितनी  है  ;  और

 बंगाल  के  बाहर  शिविरों  में  भेजे  जाने  वाले  व्यक्ति  कितनी  संख्या  में  हैं
 ?

 पुनर्वास  तथा  झल्पसंर्यक-कार्य  मंत्री  के  सभा-सचिव  ato  :

 RES  व्यक्ति  ।

 (a)  ४३१९.  व्यक्ति  ।

 विस्थापित  व्यक्तियों  को  प्रतिकर
 ि

 1२१६.  सरदार  इकबाल  fag  :  क्या  पुनर्वास  तथा  अल्प-संख्यक  कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिमी  पाकिस्तान  के  उन  विस्थापित  व्यक्तियों  की  कुल  संख्या  कितनी

 जिन्हें  mit  तक  प्रतिकर  दिया  जा  चुका  है  ;

 mit  तक  कुल  कितना  प्रतिकर  दिया  गया  है  ;  शौर

 सम्पूर्ण  दावा  धारियों  में  से  इस  वर्ष  कितने  व्यक्तियों  को  प्रतिकर  दिया

 जायेगा ?

 झ्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  के  सभा-सचिव  go  ato

 (#)  १९४५७  के  तक  |

 ६८.४७  लाख  रुपये-सितम्बर  REX  के  तक

 लगभग  १,००,०००  रुपये  ।

 मैडागास्कर  में  भारतीय

 1२२०.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  किः

 मैडागास्कर
 में  भारतीयों  की  कुल  कितनी  संख्या है

 मूत  wast  में
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 तनो  संख्या सेल  में  हें  जिन्होंने  उक्त  द्वीप  की  नागरिकता  धारण ऐसे  भारतीय  कि

 कर  ली  है  ;

 (7)
 क्या  सरकार  को  दुर्व्यवहार  अथवा  जातीय  भेदभाव  की  कोई  शिकायतें  प्राप्त

 हुई  हू
 ;  शौर

 सरकार  द्वारा  इस  विषय  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 पुंप्रघांन  मंत्री  तथा  वेर्देदिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  अनुमान

 है  कि  मेडागास्कर  में  भारतीयों  की  कुल  संख्या  १४,०००  है  |

 ce RS  की  सांख्यकी  के  १३६६  भारतीयों  ने  फ्रांसीसी  नागरिकता

 के  अ्रधिकार प्राप्त  किये  थे  ॥

 शर  मेडागास्कर  में  भारतीयों  के  प्रति  दुर्व्यवहार  wear  भेदभाव की

 कोई  शिकायतें  प्राप्त  नहीं  हुई  हें
 ।

 फिर  भी  भ्राप्रवास  नीति  के  कठोर  अनुपालन  से  उन्हें

 कुछ  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  इस  विषय  पर  सरकार  ध्यान  दे  रही  है  ।

 पंजाब  में  विस्थापित  व्यक्तियों  की  बस्तियां

 1२२१.  सरदार  इकबाल  fag  क्या  पुनर्वास  श्रत्पसंख्यक-काय  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पंजाब  राज्य  में  विभिन्न  पुनर्वास  योजनाओं  के  गन्त गंत  मावरूपेण

 विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिये  बनाई  गई  बस्तियों  की  संख्या  आर  नाम  क्या  हैं
 ?

 पुनर्वास  और  अल्पसंख्यक  मंत्री  के  सभा-सचिव  (sit  दा०  :

 जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  हूँ श्र थि उ  लोक-सभा  फ
 पटल  पर  रल  दी  जाएंगी  ।

 स्थानीय  विकास  काय  (६

 1२२२.  सरदार  इकबाल  सिंह  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 PENK—XY  में  स्थानीय  विकास  कार्यों  के  लिये  पंजाब  राज्य  द्वारा  प्रस्तुत

 की  जाने  वाली  योजनाओं  पर  कुल  व्यय  कितना  अन्त ग्रे स्त  है  ;

 क्या  उपरोक्त  अ्रवधि  में  आवंटित  सम्पूर्ण  राशि  का  पुरा  प्रयोग  कर  लिया  गया

 योजना  उपमंत्री  इया
 ०

 न०  :  पंजाब  राज्य  में

 में  अनुमोदित  स्थानीय  विकास  कार्यों  द्वारा  की  गयी  कुल
 लागत  39, 9E, Yo 2  रुपये  है  ।

 १९५६-५७  में  पंजाब  के  लिये  २२,३५०  लाख  रुपये  के  को  छोड़कर

 प्रयुक्त  की  जाने  वाली  केन्द्रीय  अनुदान  की  राशि  ५  लाख  ४५  हजार  रुपये  ।

 व्यापार  प्रतिनिधिमंडल

 1२२३.  सरदार  इकबाल  fag:  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १७  Zeyy

 के  तारांकित  संख्या  ११७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 exo  के  ्  इस  देश  में  भ्र भी  तक  कितने  व्यापार  प्रतिनिधिमण्डल

 श्री  चुके  हें
 ;

 शौर  ——  ————

 पल  में



 लिखित  उत्तर १४  १९५७  ३२२

 यदि  सरकारी  स्तर  पर  कोई  समझौते  सम्पन्न  हो  चुके  हैं  तो  वे  क्या  हें
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  मुरार जी
 :  कौर  लोक  सभा

 के  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध सं  हया  94]

 चलचित्र  संगीत

 च १५  २२

 करेंगे कि
 ४.  सरदार

 इकबाल  सिंह  :  क्या  सुचना  कौर
 प्रसारण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा

 (#)  क्या  झरा काश वाणी  के
 लिये  चलचित्र  संगीत

 के  चुनाव के  लिये
 किसी  समिति

 की
 स्थापना  की  गई  है  ;

 यदि  तो  ये  समितियां  डि  नी  हैं  झर  किन  किन  भाषाओं  के  लिये

 हैं  ;

 रेकार्ड  के  चुनाव  का  कया  are  है
 ;

 क्या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायत  प्राप्त हुई  है  ;  ौर

 यदि  तो  इन  शिकायतों  का  क्या  स्वरूप  है  ?

 सुचना भ्र प्रसारण ake  प्रसारण  मंत्री  :  हां

 १२.

 पंजाबी  ।  के  लिये  दो  समितियां

 ~
 तथा  संगीत-गणों  की  दृष्टि  सं  उपयुक्त  समझे  जाने  वाले  गीतों  को

 प्रसारण  के  लिये  चुना  जाता  हे
 ।

 नहीं  ।

 उत्पन्न  नहीं  होता है  ।

 अ  fest

 1२२५.  सरदार  इकबाल  सिंह  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  कग  कि

 PEYY—UE  कौर  में  अपरिष्कृत  ऊन  का  कुल  कितना  उत्पादन

 हुआ  हैं  ;  शौर

 उपरोक्त  safe  में  इसका  आन्तरिक  उपभोग  कितना  हैं

 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  मुरारजी  :  १९५२  श्र  उसके

 पदचातवर्ती  अवधि
 में  अपरिष्कृत ऊन  का  उत्पादन  Yoo  से  ६००  लाख  पौण्ड  विधिक

 a  |

 ना  ———

 मूल  पं प्रे जी में



 र  सभा  पटन  पर  रख  नच  पत्र  १४  REY

 संगठित  मिल  उद्योग  क्षेत्र  में  इसकी  ख़पत  PEyUY  प्रौढ़  उसके  बाद  इस  प्रकार

 ह

 १६५५  ६६  लाख  पौण्ड

 १९५६  ६८  लाख  ९०  पौण्ड

 १९४७  थक  से  जून  )  ३६  लाख  ५०  हजार  पौण्ड

 इस  ऊन  की  कुटीर  उद्योग  ak  कालीन  बनाने  के  क्षेत्र  में  कितनी  खपत  होती  है

 यह  बताने  के  लिये  विश्वसनीय  शझांकड़े  नहीं  हें  ।  फिर  भी  अनुमान  है  कि  यह  १६०  लाख

 पौण्ड  के  आसपास है  ।

 सभा-अटल  पर  रखे  गये  पत्र

 द्वितीय  faa  ania  का  प्रतिवेदन

 वित्त  मंत्री  ति०  ao  में  संविधान  के  भ्रनच्छेद  २८१  के

 ग्र नस रण  में  दूसरे  वित्त  आयोग  के  प्रतिवेदन  की  एक  उस  पर  की  गई  कार्यवाही

 के  एक  व्याख्यात्मक  विवरण  सहित  सभा-पटल  पर  रखता  में
 रखी  गयी

 देखिये  संख्या  एल०  eo  ३४  १/  ५७]

 लोक  कण  नियम

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  में  लोक  ऋण  अ  घ  १९४४ की  धारा  २८  की  उप-धारा

 (३)  के  अन्तरगत we  तक  संशोधित रूप  में  लोक  ऋण  १९४६  की  एक  प्रति  सभा-पटल

 पर  रखता  हूं  ।  में  रखी  देखिये  एल०  ठी ०  ३४२,  xo

 विस्थापित  व्यक्ति  तथा  नियमों  में  संशोधन

 पुनर्वास तथा ग्रल्प-संख्यक तथा  अल्प-संख्यक  कायें  मंत्री  के  सभा-सचिव  Yo  ato

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  जी  की  झर  से  में  विस्थापित व्यक्ति  तथा  पुनर्वास  )

 2eyY  की  धारा  ४०  की  (३)  के  अन्तर्गत  विस्थापित  व्यक्ति

 तथा  १९४५५  में  कुछ  संशोधन  करने  वाली  दिनांक  २  १९५७
 की

 प्र घि सुचना  संख्या  एस०  कार  को
 RU /aTe/HASAY/ V9 १७

 की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर

 रखता  हूं  में  रखी  देखिये  संख्या  yao  eto  ३४३/५७]

 श्री  ato  भास्कर  में  विस्थापित  व्यक्ति  तथा  अधिनियम

 १६५४  की  धारा  ४०  की  उप-घारा  (३)  के  भ्रन्तर्गत  विस्थापित  व्यक्ति  तथा

 पुनर्वास  )  १९५५  में  कुछ  ale  संशोधन  करने  वाली  दिनांक  २८  सितम्बर  ey

 की  अधिसूचना  संख्या  एस०  झर ०  को  ३०
 ०६२/श्ार/भ्रमेंडमेंट/

 १८
 की

 ए  प्रति  सभा-पटल  पर

 िधविधिधिधिधिधिधवी  ध  eae  ES  TS  TS  i  कए  ग  ग  or  mr  ओगणा लला

 रखता  हूं  ।  में  रखी  देखिये  संख्या  एल०  ठी०  ३४४/४७]

 मर  अंग्रेजी में



 १४  १९५७  सभा  पटल  रखेंगे  पत्र  २४

 खादी  तयबा  आयोग  नियम  में  संशोधन

 वाणिज्य  मंत्री  में  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  कमीशन

 PEXG  की  धारा  २६  की  उप-धारा  (३)  के  ह  खादी  श्र  ग्रामोद्योग  आयोग

 १९५७  में  कुछ  संशोधन करने  वाली  निम्नलिखित  अ्रधिसुचनाओं  की  एक  एक  प्रति  सभा  पटल
 पर

 रखता हूं

 (१)  दिनांक  २८  १९४५७  का  एस०  करार  शहरो  Foy?)

 (2)  दिनांक  १९  ee OC)  का  एस०  करार  तरो ०  ३३३३  ५

 (३)  दिनांक  €  १९४५७  का  एस०  कार  करो  ३५३६

 म  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  Bvy/ Ks]

 रबड़  नियमों  में  संशोधन

 fat  atm  :  में  रबड़  अधिनियम  १९४७  की  धारा  २५  की  उप-धारा  (३)

 के  अन्तर्गत  रबड़-नियम  PeUY  में  कुछ
 संशोधन  करने  वाली  दिनांक  १€  १९५७

 की  अधिसूचना  संख्या  एस०
 कार  को  ३३२९  की  एक  प्रति  सभा-पटल

 पर
 रखता  हूं

 ।

 [  पुस्तकालय  में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी
 ०  ३४६/  ५७]

 mist  प्रदेश  मद्रास  सीमा  संबंधी  विवाद  पर  पाटनकर  प्रतिवेदन

 गाह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  में  मद्रास-ग्रान्ध्य  सीमा  सम्बन्धी

 विवाद  के  बारे  में  १२  Feu  को  तारांकित  प्रश्न  संख्या  १७२४  के  उत्तर  में

 दिये  गये  भ्राइवासन  के  अनुसरण  में  ara  प्रदेश  मद्रास  राज्यों  के  बीच  सीमा  सम्बन्धी

 विवाद  पर  श्री  वी०  पाटनकर  दो  प्रतिवेदनों  की  एक-एक  प्रति  सभा-पटल  पर

 ,  रखता
 |  में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  ato  ३४७/५७]

 राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  निगम  का  arias  प्रतिवेदन
 a

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :  में  समवाय  2EUs  की  धारा

 ६३६  उप-धारा  (१)  के
 wana  राष्ट्रीय

 उद्योग  विकास  निगम  लिमिटेड

 के  संचालक  मंडल  के  वार्षिक  प्रतिवेदन के  साथ  निगम  के  ३१  PENG  तक  समाप्त

 होने  वाले
 a

 के  लियें  लेखा-परीक्षित  लेखे  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं
 ।

 r
 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  a¥c/xX9]

 कोयला  खान  विनियम

 tara  ate  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  के  सभा  सचिव  ल०  ato  :  में

 खान  १९५२  की  धारा  ५६  की  उप-घारा  (७)  के  श्रन्तगंत
 दिनांक

 २४

 RUG  की  संख्या  एस०  शिकार  को  ३४१९४  में  प्रकाशित  कोयला  खान

 geyyg  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।  में  रखी  गयी  ।

 देखिये  संख्या  एल०  टी०  ३४६/५७]

 भारतीय  श्रम  सम्मेलन  कौ  कार्यवाही  का  सारांश

 श्री  ल०  ना०  सिर  में  2eyo A as fart में  नई  दिल्ली  में  हुये  भारतीय श्रम

 सम्मेलन  के  पन्द्रहवें  अधिवेशन  की  काथंवाही  के  सरोदा  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता

 हूं  ।  में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  RX0/  x19 |

 मूल  dist  में



 २२६  भारतीय प्र  पुलक
 विधेयक  १४  नंवबर  १९५७

 समुद्र-तोमा-शुल्क  श्रबितियम  के  घिन  जारी  गय  श्र  सूचना यें

 उपमंत्री  बना  to  में  समुद्र  सीमा  शुल्क  शझ्रधिनियम  १८७८

 की  धारा  ४३-ख  की  उप-धारा  (४)  के  ज  निम्नलिखित  अ्रधिसूचनाओं  की  एक-एक

 प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (१)  दिनांक  ५  2ELY  का  एस०  कार  को  संख्या  ३१४१  |

 (२)  दिनांक  ५  १९५७  का  एस०  कार  को  संख्या  २१४२  जिसमें

 सीमा-शुल्क  प्रत्याशित  १९५७  दिये  गये  हैं  ।

 [geaarera  में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  ato  ३५१/  4\9 |

 ee

 अविलम्बनीय  लोक-महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 विजपवाड़ा-मद्रास  सेक्शन  में  रेलवे  लाइनों  का  टूट  जाना

 श्री  न०  रा०  मुनि स्वामी  श्रीमान  नियम  १९७  के  अधीन  में  रेलवे

 मंत्री  का  ध्यान  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  निम्न  विषय  की  at  दिलाता  हूं  तथा  प्रार्थना

 करता  हूं  कि  वह  उस  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य  दें

 tat  के  विजयवाड़ा-मद्रास  सेक्शन  में  रेलवे  लाइनों के  टूट
 जाने  से  उत्पन्न

 होने  वाली

 रेलवे उप  मंत्री  :
 में  दक्षिण  रेलवे  के  मद्रास-गुडूर  सेक्शन

 पर  रेलवे  लाइनों  टूट  जाने  के  बारे  में  एक  वक्तव्य  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 ।

 परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  9% |

 निकल कित  हि  फलं

 भारतीय
 प्रफुल्ल  )  विधेयक

 अध्यक्ष  महोदय  :  ga  सभा  भारतीय  प्रफुल्ल  विधेयक  पर  at  चर्चा
 ५

 करेगी  |  श्री  वृ०  प०  नायर  बोलेंगे  ।  में  विचार  करने  का  प्रस्ताव  सभा  क  समक्ष

 रखता  हूं  ।

 श्री  दें  qo  नायर
 कल  माननीय  मंत्री  के  सुनकर  मुझे

 गाड़ी  उद्योग  के  संरक्षण  की  बात  समय  में  नहीं  पापी  ।  यदि  विदेशों  के  बड़े  बड़े

 दार  प्रतियोगिता  करते  हों  तब  तो  स्वदेशी  उद्योग  के  संरक्षण  की  बात  ठीक  होती  हैं  ।

 जब  हम  किसी  उद्योग  को  संरक्षण  दें  तो  हमें  देखना  चाहिये  कि  उसने  किन  कारणों

 से  प्रगति  नहीं  की  है  शर  उसे  संरक्षण  देना  क्यों  प्रावइ्यक  है  ।

 मोटरगाड़ी  उद्योग  भारत  में  १९४४  में  aa  हुआ  परन्तु  हालत  wa  तक  यह  है

 कि  राज  भी  एक  भी  कारखाना  नहीं  जो  मोटरों  के  पुर्जे  जोड़कर  मोटरें  बनाता

 हो  या  निर्माण  ary  करता  हो  ।  सब  में  बड़े  विदेशी  पूंजीपतियों  का  सांझ  है ं।

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 हिन्दुस्तान  मोटर्स  में  स्टुडबेकर  तथा  मॉरिस  दल  का  सांझा  हैं
 |

 इन  संस्थाओं  के  साथ

 इनके  करार  हें  ।  प्रतीक  प्रयोग  ने  भी  यह  देखने  का  कष्ट  नहीं  किया  कि  अब
 तक  भाग

 प्रगति  क्यों  नहीं  की  गयी  ।  करारों  के  अनुसार  मोटरें  वालों  के  छोटे  से  छोटे

 पुर्जों  की  स्वीकृति  भी  मारिस  समवाय  से  करानी  पड़ती  है  ।  महेन्द्रा  तथा  प्रीमियर  वालों

 का  भा  यही  हाल  है  ॥

 जब  तक  करारों  ऐसी  रुकावटें  रहेंगी  तब  तक  हमारा  उद्योग  प्रगति  नहीं
 कर

 सकता |  जब  यह  समवाय  बने थे  तब  तो  इन  समवायों को  साथ  मिलाना  ठीक
 था

 किन्तु  wa  परिस्थितियां  बदल  चुकी  हैं  ।  कभी  तक  उन  करारों  में  यथोचित  रूपभेद  करने

 क  लय  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गयी  ।  हालांकि  उद्योग  हमारे  देश  के  लिये  महत्वपूर्ण

 ट्  ॥

 यद्यपि  इस  उद्योग  को  आरम्भ  हुएं  १३  वर्ष  बीत  चुके  हैं  लेकिन  हमें हमें  a  तक  भी  Yo  करोड़

 मूल्य  की  मोटर  गाड़ियां  इत्यादि  बाहर  से  मंगानी  पड़ी  हैं  ।  हम  ने  बसों  तथा  मोटरों  के  निर्माण  को

 कभी प्राथमिकता  नहीं  दी  ।  ड्राप  देखेंगे  केवल  कारें  यहां  बनती  हैं  ।

 पहले  पहल  हिन्दुस्तान मोटर्स  में  १०  होरस-पावर  की  गाड़ी  बनी  बाद  में  बढ़ती  बढ़ती  १६

 पावर  तक  की  गाड़ी
 भी

 बनी
 ।

 इस  के  अतिरिक्त  स्टुडबेकर  चैम्पियन
 भी

 यहां  तैयार  की  जाती  है
 ।

 जब  मुख्य  उद्योग  इतना  शीघ्र  अपने  नमूने  बदलते  हैं  तब  सहायक  उद्योगों  को  बड़ी  कठिनाई  का

 सामना  करना  पड़ता  है
 ।

 पिस्टल  के  साथ
 भी

 ऐसा  ही  gar
 ।

 उन्हों  ने  देश
 की

 झ्रावश्यकता
 का  लगभग  ४०/५०  प्रतिशत  भाग  पूरा  किया--यह  भी  अच्छा  है  किन्तु  कठिनाई  तो  हुई  ।  क्या

 वह  सारे  पिस्टन  तयार  कर  सकते  हैं
 ?

 नहीं  !  वास्तव  में  किसी  भी  उद्योग  को  ठीक  ढंग  से  चलाने  के

 लियें  ज्यादा  उत्पादन  करना  पड़ता  है  ।  राज  देश  में  जो  मोटरें  बनती  हैं  उन  की  कीमत  तो  देखें  |

 फिर  सरकार  ने  ऐसी  उपयुक्त  नीति  नहीं  ग्रानाई  जिस  से  हम  वह  गाड़ियां  प्राप्त  कर  सकते  जिन  की

 लोगों  को  जरूरत  है
 ।

 प्रफुल्ल  अ्रायोग ने ने  भी  इस  मामले  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  वास्तव में  वह

 टेक्निकल  परीक्षण  भी  नहीं  कर  सका  है  ।  इस  विषय  का  परीक्षण  प्रौद्योगिकी  दृष्टिकोण  से  होना

 चाहिये था  ।  इस  बात  को  प्र  दशक  प्रिया  ने  स्वीकार किया  है

 लक  ग्रायोग के एक के  एक  सदस्य  श्री  सी०  रामशभन ने  पश्चिमी  इटली  aria

 देशों  के  मोटर  गाड़ी  उद्योगों  का  दौरा  किया  ।  मेरा  ख्याल  था  कि  वह  ही  इस  सम्बन्ध में  जानते

 होंगे  किन्तु  मुझे  पता  लगा  कि  श्री  रामशुभन  बेक  के  निवृत्त  पदाधिकारी  हें  प्रौढ़  उन्हों  न  संगोत  तथा

 सामाजिक  विषयों  पर  पुस्तकें  लिखी  हैं  ।  भला  ऐसे  व्यक्तियों  से  हम  ऐसे  eHana  विषय  पर  क्या

 कर
 सकते  हूं

 ।
 तब  संरक्षण  कैसे  दिया  जा  सकता  है

 ?
 में  समझता  हूं  कि  सरकार  की

 गाड़ी  सम्बन्धी  समस्त  नीति  ही  गलत  रही  है  ।

 यदि  सरकार  को
 देश  की

 झ्रावश्यकताश्रों  की  थोड़ा  बहुत  भी  पता  होता  तो  वह  योंही
 मनोरंजक

 कारें  बनाने  को  प्राथमिकता  न  देती  ।  यहां  प्लीमथ  कारें  बनाई  जाने  लगी  हैं  जब  कि  झ्रावश्यकताਂ

 है  हमें  ट्रकों  की  जिन  से  माल  का  यातायात  किया  जा  सके  तथा  बसों  की  जिन  में  यात्री  यात्रा  कर

 सकें  ।  ग्राम हम  प्रति  वर्ष  ५०  करोड़  रुपये  की  वाणिज्यिक गाड़ियों  का  आयात  कर  लेते हैं  ।  उत्पादन

 की  वृद्धि  के  साथ  साथ  यह  मांग  प्रौर  भी  बढ़ेगी  ।  यदि  सरकार  यह  योजना  बनाती  तो  समस्याश्रों  का

 शीघ्र ही  हो  जाता

 ban’ a
 at

 ब  लेन  ATG

 क  ह

 ik

 ब  क  ate  ा  पक

 करान  चमरस

 ं
 कई

 की  कारें  जो  तैयार  हो  रही  हैं  नहीं  होनी
 चाहियें  ।

 हमें  वास्तव  में  शेष  संसाधनों से  ३  टन
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 भारी  पेट्रोल  ट्रक  तथा  ५  टन  भारी  डीजल  गाड़ी  बनानी  चाहियें  जिस
 से  हमारी  श्रावव्यकतायें

 पुरी  हों  ।

 हमारे  विदेशी  साथी  भी  हमको  सारा  ज्ञान  नहीं  देते  ।  उन  के  साथ  रह  कर  हम  बड़े  पैमाने

 पर  गाड़ियों  का  निर्माण  नहीं  कर  सकते  प्रौर न  ही  कीमतें  कम  हो  सकती  हैं  ।  एक  किताब्र  में  में  ने  पढ़ा

 कि  डे  ट्रायर  में  जो  काम  होता  है  वह  बड़े  ही  भिन्न  ढंग  का  तथा  बचत  से  होता  है  प्रयास  वहां  पर  एक

 qe  में  €  ०  मोटर  बलाक  विशेष  प्रकार  के  टेक्निकल  ढंग  से  तेयार  कर  दिये  जाते  अब  मेंने  यह

 प्रीमियर उद्योग  को  भी  देखा  है  ।  वहां  कोई  ऐसी  क्रिया  नहीं  देखी  ।  उसी  पुराने  ढंग  से  वहां  का  काम

 चल  रहा  था  ।  कहा  जाता  है  यहां  मांग  भी  नहीं  है  ।  जिन  चीजों  की  मांग  है  वह  पहले  तैयार  होनी

 चाहियें
 ।

 माननीय  मंत्री  को  कारों  के  बारे  में  भूल  जाना  चाहिये--हमें  माल  ढोने  के  लिये  ट्रकों
 की

 जरूरत है  |

 में  कह  रहा  था  कि  पहले  तो  प्रफुल्ल  आयोग  ने  इस  उद्योग  का  प्रौद्योगिकीय  परीक्षण  ही  नहीं

 किया  है  दूसरे  १९५३  में
 जो
 सिफारिशें

 आयोग  ने  की
 थीं  उन  का  सरकार

 ने
 उल्लंघन  कर  दिया

 क्योंकि  उस  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  था  कि  यहां  जीपों  के  एकत्रण  की  आज्ञा  न  दी  जाये  किन्तु  सरकार

 नें  महिन्द्र  महिन्द्रा  समवाय  को  यह  आज्ञा  दी  |  सरकार  की  गलत  नीति  के  कारण  कोई  भी  कारखाना

 लक्ष्यपरर्ति  नहीं  कर  सका  है  ।  इसलिये  में
 तो

 यही  प्रार्थना  करूंगा  कि  इन  सब  कारखानों  को  मिला

 दिया  ara  ताकि  वह  मिल  कर  देशहित  के  लिये  कार्य  कर  सकें  ।

 उद्योग  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है  किन्तु  कारखानों  वाले  नवीनतम  तरीके  नहीं  सकते  न  ही

 वे  पुर्जे  सस्ते  बना  सकते  हैं  इसलिये  अच्छी  बात  यही  होगी
 यदि  हम  इन  सब  को  मिला  दें  झ्र ौर  फिर

 योगानुसार  उत्पादन  करायें  |  विदेशी  सहायता  की  हमें  इस  मामले  में  क्या  जरूरत  है  ।

 में  संरक्षण  के  विरुद्ध  नहीं  हुं  fee  सरकार  से  यही  प्रार्थना  करता  हूं  कि  उसे  अपना  नात

 बदल  लेनी  चाहिये  |  हमें  योजनाओं  व  रख  कर  हमारी  अ्रावश्यकता की  चीजें  हो  बनवानी

 चाहियें  ।  सरकार  को  श्रन्ततोगत्व  ।  नियंत्रण  भी  इन  पर  करना  चाहिये  ताकि  एक  दूसरे  के  ज्ञान

 से  हम  उन्नति  कर  सकें  ।  यदि  हम  मिल  कर  काम  कर  सकेंगे  तो  हमारी  प्रगति  ठोस  ढंग  पर  होगी  ।

 में  प्रार्थना  करता  हूं  कि  माननीय मंत्री  इन  सुझावों पर  ध्यान  दें

 श्री  बर्मन  बिह्ार-रक्षित-झनुमूित  जातियां )  :
 में  *इस  का  पूर्णतया  सेन  करता

 हूं  कि  हमें  अपनें  देश  की  श्रावश्यकताओओं  को  पुरा  करने  के  लिये  के  उत्पादन  को  बढ़ाने

 उद्देश्य  को  गैर  सरकारी  उद्योगों  की  वृद्धि  कर  के  पूरा  करना  चाहिये  परन्तु  साथ  ही  साथ  मेरा  विचार

 है
 कि

 हमें  प्रत्येक  उद्योग  का  कम  से  कम  एक  कारखाना  सरकारी  क्षेत्र  में  बनाना  चाहिये  ।  इस  के

 दौ
 कारण  हें

 ।  एक  तो
 यह  के  अरब  बहुत  से  उद्योगपति  यह  सोचते  हैं

 कि
 बाहर  से  मंगाने  सस्ते

 रहते  हैं  इसलिये वह  बनाने  में  रुपया  ही  नहीं  लगाते  ।  इस  स्थिति  से  तो  हम  कभी  विकास

 नहीं  कर  सकते
 |

 केवल  हिन्दुस्तान  भाले  ही  कतिपय  पुर्जे  यहां  बनाते  हैं  |  इसलिये  हमें  एक  कारखाना

 तो  कम  से  कम  सरकारी  oe
 ४

 लगना  ही  चाहिये  ।

 ararfer नान
 fp

 के  लिये  तो  उद्योग  को  सं  रक्षण में  इस  सिद्धान्त  का  १५.  नपती  कि  ह  दस  वर्ष  की

 देना  ही
 चाहिये  ।

 चार्ज  में
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 उद्योग  लाभ  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  से  ही  यह  काम  करता  है  ।  सरकार  ने  यह  कहा  है

 कि  जब
 कारखाने  वाले  नई  कीमत  लेना  चाहें  तो  एक  मास  पूर्व  सरकार  को  समस्त  सूचना  दें  ।  सरकार

 कया  इस  सब  काम  की  जांच  कर  सकती  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :  में  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहता  हुं  कि  ऐसी दो

 प्राथनाय  सरकार  गत  ६  मास  में  जांच  करनें  के  बाद  रह  कर  चुकी  है  |

 श्री  बमन  :  मुझे  इस  बात  को  जान  कर  प्रसन्नता  2  ई  हैं  कि  सरकार  ने  जांच  की  ।  किन्तु

 परकार  के  पास  सेव  ऐसी  सक्षम  व्यवस्था  बनी  रहनी  चाहिये  ताकि  जांच  का  कार्य  शीघ्र  होता

 रहे  ।  इस  से  उपभोक्ताओं  तथा  खरीदारों  के  हितों  का  भी  संरक्षण  होगा  ate  उसी  के  साथ  साथ

 उद्योगों  को  भी  प्रोत्साहन मिलेगा  ।

 एक  बात  भी  है  हम  जिन  कर्मचारियों  को  सरकारी  उद्योगों  में  शिक्षण  देते  हें  वे

 सरकारी  उद्योगों  के  पास  चले  जाते  हें  क्योंकि  उन्हें  वहां  ज्यादा  वेतन  मिल  जाता  है  ।  इस  प्रकार

 सरकार  को  हानि  रहती  है  भ्र ौर  दूसरे  क्षेत्र  को  लाभ  ।  इसलिये  सरकार  को  यह  भी  देखना  चाहिये

 कि  गर-सरकारी  क्षेत्र  वाले  संस्थापन  पर  कितना  व्यय  कर  रहे  हें  ।  इस  सम्बन्ध  में  कतिपय

 नियम  शादी  बना  दिये  जायें  या  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  से  किसी  प्रकार  का  करार  शादी  किया

 जाये  ताकि  प्रशिक्षित  व्यक्ति  इतनी  आसानी  से  दूसरे  क्षेत्र  में  न  जा  सकें  ।

 श्री  मनु भाई  शाह
 :

 ऐसी  औपचारिकता  है
 ।

 जब  कोई  व्यक्ति  दूसरे  क्षेत्र  में  जाता  है
 तो

 उसे
 आज्ञा लेनी  पड़ती  है  ।

 श्री  बमन  :
 किन्तु  मुझे  पता  लगा  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  छोड़ने  में  कोई  रुकावट  नहीं  है  |

 फरशी  मनुभाई शाह  :  वैधानिक  रुकावट  तो  नहीं  है  किन्तु  दलों  को  अवगत  कराया  ही  जाता

 है  ।

 fat
 बमन

 :  में  प्रभी  बंगलौर  में  कुछ  व्यापारिक  संस्थानों  के  पास  गया  कौर  वहां  मुझे  बताया

 गया  कि  गर  सरकारी  क्षेत्र  में  जाने  पर  कोई  रुकावट  नहीं  है  ।  इसलिये  जब  हम  लागत  के  मलय  का

 निरीक्षण  करें  तो  यह  भी  देखें  कि  क्या  पव्य  इस  कारण  भी  बढ़ा  है  कि  इस  में  संस्थापन  का  अतिशय

 व्यय  सम्मिलित है  या  नहीं  ।  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  सावधानी  से  काम  लेना  चाहिये  ।

 स्वदेशी  उत्पादन  के  बारे  में  में  यह  कहूंगा  कि  जेसे  सरकारी  क्षेत्र  में  एक  प्रविधि  तक  निर्दिष्ट

 चीजें  बनाने  के  लक्ष्य  रखे  गये  हें  वैसे  ही  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  भी  लक्ष्य  रखे  जायें  ।  उन  लक्षणों के

 अनसार ही  काम  किया  जाय  |

 श्री  बिमल  घोष  )  :
 जैसाकि

 श्री  वें०
 To

 नायर  ने  कहा  है
 कि

 हमें  विदेशी  सहायता

 की  आवश्यकता  नहीं  है  में  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  किन्तु  2843 HHT के  कार्यक्रम  को  किसी भी  उद्योग

 ने  पुरा  नहीं  किया  ate  न  ही  माननीय  मंत्री  ने  इस  के  कारण  बताये  हें
 ।

 अब  देखिये  प्रीमियर  नाटो

 मोबाइल  का  कार्यक्रम  इस  कारण  पूरा  नहीं  हो  सका  कि  नक्शों  प्रादि  का  भ्रनुवाद  इटालियन  से

 अंग्रेजी  में  करने  के  लियें  देर  लगी  कौर  मीनिंग  विभाग  के  काम  में
 भी

 देर  हुई
 ।  जब

 एक  बार  कार्य

 क्रम  बना  लिया  जाये  तो  फिर  उसे  न  पूरा  करना  बड़ी  ही  विचित्र  बात  है
 ।

 सरकार  भी  उन्हें  ठीक  रास्ते

 पर  लाने  के  लिये  कोई  भी  कार्यवाही  नहीं  कर  रही  है  ।

 व्यापारी  लोग  बाहर  से  पुर्जों  का  आयात  करना  आसान  समझते  हैं
 ।

 सरकार  ने  सिम्पसन  एण्ड

 को ०  वालों  को  आयात  करने  की  आज्ञा  न  दी  थी  उन्हें  यहीं  पर  कार्य  परा  करना  पड़ा  था  ।  इसी

 प्रकार  दूसरों  से  भी  ऐसी
 ही

 व्यवस्था  करनी  चाहिये  | ee

 प्रंग्रेजी  में
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 बिमल

 दूसरे  में  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  भविष्य  के  लिये  भी  कोई  विकास  कार्यक्रम  है  ।

 यदि  कोई  है  तो  उस  का  ब्यौरा  हमें  बता  दिया  जाय  ।  कया  मुख्य  पुर्जे  हम  यहां  बनवायेंगे  या  सदैव

 उन  का  आयात  ही  करते  रहेंगे
 ?

 प्रतिवेदन  के  भ्रनुसार  सारी  कठिनाई  तो  इस  बात  की  है  कि  सरकार  ने  बहुत  से  कारखानों

 को  काम  करने  की  ग्राम  दे  दी  इसी  कारण  उद्योग
 को

 संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  |

 द्वितीय  योजना  के  wea  तक  भी  हम  ठीक  व्यवस्था  नहीं  कर  सकते  ।  ६  या
 ७

 प्रकार  की  कारें  हमारे

 यहां  बनती  हैं  ।  हिन्दुस्तान  वाले  स्टुडबेकर  बनाते  हैं

 fot  मनु भाई दाह  :  वहू  rey  से  बन्द  हो  चुकी  है
 ।

 मेरा  विचार  था
 कि

 में  ने  सारी  जानकारी

 दे  दी  है  किन्तु  जब  देखता  हूं  कि  शायद  ऐसा
 न

 हो
 ।

 हिन्दुस्तान  वाले
 कर्ब

 केवल  लैण्ड मास्टर  पर  ही

 ध्यान  दे  रहे  हैं  ।  जहां  तक  फीयट  का  सम्बन्ध  है  केवल  फिट  ११००  बनती  है  मौर  स्टेंडर्ड  वैन गाड

 भी  तैयार  होती  है  ।  स्टेंडर्ड  १०  छोटी  कार  है  कौर  हम  बेबी  हिन्दुस्तान या  फिट  की  गाना  नहीं  दे  रहे

 हैं  यद्यपि  हम  ऐसा  चाहते  हैं  ।  इसलिये  तीन  यात्री  कारें  हैं  ।  बेबी  हिन्दुस्तान  के  सम्बन्ध  में  अनुज्ञप्ति  दे

 दी  गई  है  ।  में  ने  यही  बात  कल  भी  बताई  थी  ।  इस  समय  हम  तीन  कारें  बनाने  के  लिये  कोशिश  करवा

 रहे  हैं--हिन्दुस्तान  लैण्ड मास्टर  फीयट  ११००  तथा  स्टैंड  dams  |  हम  बेबी  कारें

 बनाने  का  विचार  oat  तक  रखते  हैं  क्योंकि  सस्ती  कारों  से  अ्रन्ततोगत्वा  यात्रियों  को  लाभ  पहुंच

 सकता  है  ।

 fort  बिमल  घोष  :  यदि  तीन  एकक  हैं  तो  कोई  चिन्ता  की  बात  नहीं  है  ।  उन्हें  ठीक  ढंग  से

 चलाया जा  सकता  है

 में  यह  भी  जानना  चाहता  चूंकि  क्या  सरकार  विदेशियों  से  हुए  करारों  की  त्रुटियों  को  भी

 ठीक  कराना  चाहती है  या  नहीं  ।  प्रतिवेदन  में  इन  के  सम्बन्ध  में  भी  उल्लेख है  |

 जहां  तक  दूसरे  उद्योगों  का  सम्बन्ध  है  उन  के  बारे  में  भी  सरकार  की  समान  नीति  नहीं  है

 कभी  सरकार  यह  कह  देती  है  कि  उत्पादन  शुल्क  बढ़ाया  नहीं  जायगा  क्योंकि  प्रख्यात  पर  रुकावटें

 लगा  रखी  हैं  किन्तु  कई  मामलों  में  हम  देखते  हूँ  कि  शुल्क  में  वृद्धि
 भी

 कर  दी  गई  है  ।

 जम्प  होल्डर  उद्योग  से  संरक्षण  उठाया  जा  रहा  है  कौर  काटन  वेल्डिंग  उद्योग से  नहीं  ।  खैर

 इस  में  मुझे  कोई  दुख  नहीं  कि  कॉटन  वेल्डिंग  को  संरक्षण  दिया  जाय  किन्तु  उसी  तरह  लैम्प

 उद्योग  पर  भी  तो  हम  यह  संरक्षण  जारी  रख  सकते  थे  ।  यह  कार्य  छोटे  छोटे  कारखाने  कर  रहे  हैं

 इसलिये  इस  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।  ऐसे  उद्योगों  से  संरक्षण  हटा  लेने  से  क्या  लाभ

 होगा  ?

 अन्त
 में  में  यह  कहूंगा  कि  सरकार  को  चाहिये  कि  वह  प्रफुल्ल  STANT  से  इस  ग्राह्य

 वेदन
 भी

 ले  कि  इस  भ्र वधि  में  उत्पादन  तथा  लागत  में  कया  क्या  परिवर्तन  हुए  ।  आरम्भ  सें  लागत
 कया

 थी  तथा  अन्त  में
 कितनी  ?

 वास्तव  में  में  यह  चाहता  हूं  कि  संरक्षित  उद्योगों  के  माल  की  कीमत

 रात  कम
 होती

 सभी  तो  ऐसा  प्रतीत  नहीं  हो  रहा  इस  प्रकार  हमें  संरक्षित  उद्योगों  द्वारा

 की  जाने  बाली  प्रगति  का  भी  पता  चलता  रहेगा  जहां  उद्योगों  का  ध्यान  रखना  है  वहां  खरीदारों

 लाा
 का

 भी
 ध्यान

 रखना  होगा
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 ने  मोट  र  गाड़ी Tat  श्र०  चू ०  गह  :  मरे  से  पूर्व  जिन  मित्रों  ने  भाषण  दिये  हैं  उन्हों  ने

 उद्योग  के  सम्बन्ध  में  विस्तार  से  है  ।  परन्तु  उन्हों  ने  एक  दो  बातों
 का

 उल्लेख  नहीं
 किया  |

 सब  से  पूर्व  में  कीमतों  के  निर्धारित  करने  के  geet
 की

 ara  हूं  |  हमें  इस  बात  का  ध्यान

 रखना  चाहिये  कि  संरक्षण  शुल्क  का  भार
 भी

 तो  wet  में  उपभोक््ताग्रों  पर  ही  पड़ता  है  कौर
 उन  के

 fen

 की  रक्षा  भी  श्रावक है 3  ।  साथ  ही  ag  भी  देखना है  कि  रक्षित  उद्योग  समुचित  ढंग  से  चलता

 हे  ।  यद्यपि  प्रफुल्ल  आयोग  से  मोटरों  of  की  ठीक  कीमत  निर्धारित  करने को  कहा  गया  था  |  परन्तु

 उन्हों

 न
 ने  इस  मामले में  अपनी  कठिनाई  प्रकट  करते  हुए  कहा  कि  इस  मामले  को  उद्योग  की  ईमानदारों

 पर  ही  छोड़  दिया  जाता  है  ।  मंत्री  महोदय  का  कहना  है  कि  कीमतें  ठीक  हैँ  परन्तु  प्रयोग  के  प्रतिवेदन

 से  यह  बात  प्रकट  नहीं  होती  ।  आयोग  का  कहना  है  कि  इस  सम्बन्ध में  न  कोई  प्रश्न  ही  उठाया  गया

 भर
 न  ही  उस

 की
 जांच  हुई  ।  कीमत  निर्धारित  करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कोई  हिसाब

 किताब

 नहीं  किया  पौर  यह  मामला  उद्योग  पर  ही  छोड़  दिया  गया  है  |

 प्रविधिक  कठिनाइयां  कुछ  भी  सरकार  को  कीमतें  निर्धारित  करने  से  Ga  समुचित  जांच

 तो  करनी ही  चाहिये  ।  यदि  तत्सम्बन्धी  विषय  का  कोई  कानून
 न  भी  हो  तब  भी  तो  सरकार

 के  पास

 ऐसा  करने  के  अधिकार  होते  ही  हैं  ।  मुझे  ara  है
 कि  मंत्री  महोदय  उद्योगपतियों  से  कहेंगे  कि  वे

 अपनी  लागत  को  ठीक  ढंग  से  रख  कर  समुचित  कीमतें  निर्धारित  करें
 ।
 मंत्री  महोदय  ने

 ठीक  कहा

 है  कि  उत्पादन बढ़ा  है  ,  परन्तु  यह  बात  नहीं  है  कि  प्रगति  भी  काफी  हुई  है  |  अ्रायोग  के

 alae  के
 के

 अनतसा ््य्से  बहुत  से  कारखाने  अपनी  लक्ष्य  पूर्ति  में  असफल  रहे  हैं  ।  यह  प्रगति का  द्योतक  नहीं
 कहा  जा

 सकता  |  अ्रायाग  द्वारा  इस  अस फलता  का  कांरण  यह  बताया  गया  है  कि  एक  कारखाना  कई  तरह  को

 गाड़ियों  का  निर्माण  करने  लग  गया  है  ।  इस  प्रकार  उन  का  ध्यान  बंट  गया  ।  सरकार  को  इस  बात

 का  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  कोई  दो  तीन  तरह  से  अ्रधिक  प्रकार  की  गाड़ियों  को  बनाने  का  प्रयत्न

 करेन  ।

 ग्रा योग ने  भी  सिफारिश  की  कि  निर्माण  का  साथ  चार  प्रकार  की  मुसाफिर  गाडियों

 कौर  चार  प्रकार  की  व्यापार  गाड़ियों  तक  सीमित  रहना  चाहिये  ।  इसका  जो  निर्वाचन  मंत्री  महोदय

 ने  किया है
 में

 उस  से  सहमत  नहीं  हं  ।  उन  का  कहना  है
 कि

 चार  किस्मों
 का  मध्यम

 और  भारी  से  है  ।  मेरा  मत  यह  है  कि  इस  का  यह  रथ  नहीं  ।  उन  का  भ्रामक-यह  है  कि  जितनी  किस्में

 कम  हों  उतना  ही  अच्छा  है  ।  इस  बार भी  उन्हों  ने  यही  सिफारिश  की  है  ।  परन्तु  सरकार ने  उठी

 किस्म  की  मुसाफिर  गाड़ियां  बनाने  की  शअ्रनमति  दी  है  |  अच्छा  है  कि  बड़ी  कारें  न  बनाने  का  निश्चय

 है  ।  छोटी  are  बेबी  कारें  बनाई  जानी  चाहियें  ।  छोटी  गाड़ियां  भी  दो  तीन  तरह  की  ही  होनी

 चाहियें  ।  बड़ी  कारों  का  मामला  तो  छोड़  ही  देना  चाहिये  ।

 प्रतीक
 नें  उद्योग  पर  कुछ  दायित्व  भी  डाले  हैं  ।  पता  नहीं  सरकार

 केसे
 ज़र  rat

 कवित  करायेंगी  ।  पुस्तिका  के  पष्ठ  १२  पर  कहा  है  कि  हिन्दुस्तान  मोटर  को  मशीनरी  शर

 खानों  के  निरीक्षण  को  तीसरे  करना  चाहियें  शर  पूजा  की  बड़ी  सचेत  छानबीन  करनी  चाहिये  ताकि

 उन  की  लाई  में  सुधार  किया  जा  सके  ।  सरकार  को  यह  ध्यान  रखना  चाहिये  किं  सम्बद्ध  उद्योग

 इस  बात  का  श्रव्य  पालन  करे  ।

 श्री  बमन  ने  प्रशिक्षण  योजना  की  बात  की  है  ।  यह  तो  मोटर  गाड़ो  उद्योग  के  लिये  ही

 प्रत्युत  राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  के  लिये  भी  झ्रावश्यक  है  ।  सभी  इकाइयों  को  प्रविधिक  विद्यालयों

 के  द्वारा
 प्रशिक्षण  आरम्भ  किया  जाना  चाहिये  ।  सभी  प्राविधिक  विद्यालयों  को  मान्यता  प्राप्त  होनी

 चाहिये
 और

 प्रत्येक  सरकारी  औद्योगिक  इकाई में  ऐसा  एक
 विद्यालय

 स्थापित  किया  जाना  चाहिये  ।

 ध  ms  ना
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 अन्य  उद्योगों  ने  भी  अच्छी  प्रगति  की  परन्तु  उत्पा  1  को  क्षमता  के  अनुसार  नहीं

 हो  पाया है  ।  हमें  उन्हें  उत्पादन  बढ़ाने के  लिये  कहना  अर्थात कमसे कम  से
 कम  इतना  उत्पादन  तो

 वहां  अवद्य  ही  हो  कि  जिस  से  हमारी  आन्तरिक  मांग  तो  पूरी  हो  सके  ।  यदि  संभव  हो  सके
 तो

 निर्यात

 की  भी  व्यवस्था  करनी  चाहियें  |

 रूई  प्रथम  बालों  के  पट्टे  बनाने  के  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  भी  प्रफुल्ल
 गाया

 ने  कुछ  विशेष

 सिफारिशें  की  हैं  ।  एक  यह  कि  उन  के  संघ  को  एक  प्रतिनिधि-संस्था  के  रूप  में  कार्य  करने  की  अनुमति

 दी  जानी  चाहिये  ।  यह  उद्योग  अधिकतर  कलकत्ता  के  आसपास  शर  पता  नहीं  कि  संघ  को

 मत  के  लिये  क्यों  कहा  गया  है  |

 पीतल  के  बने  हुए  बिजली  के  होल्डरों  के  सम्बन्ध  में  निवेदन  है  कि  यह  एक  कुटीर  उद्योग

 है

 |  दिसम्बर  Pex  से  संरक्षण  हटाने की  बातें  हो  रही  हैं  ।  यह  उद्योग  देश  की  श्रावश्यकताझ्रों

 को  पूरा  करने  में  सफल  रहा  है  ।  इस  से  बड़े  उद्योगों
 को  दिक्षा  लेनी

 चाहिये
 |  इस  कुटीर  उद्योग  के

 सम्बन्ध
 में  में  यह  जानना  चाहता  हुं

 कि
 इस  के  बने  माल

 के  निर्यात के  बारे  में  सरकार
 की  नीति  क्या

 होगी  ?  बया  निर्यात  बिल्कुल  बन्द  होगा  अथवा  उत्पादन  शुल्क  के  स्थान  पर  राजस्व  शुल्क  लगाया

 जायेंगी  ?  यदि  यह  कुटीर  उद्योग  विकसित  हो  जाये  तो  इस  के  लिये  ऐसे  स्थान  ढूंढने  का  प्रयास  करना

 चाहिये  जहां  पर  हम  इस  के  बनें  माल  को  निर्यात  कर  सके  |

 यद्यपि  इस  विधेयक  द्वारा  आन्तरिक  खपत  के  लिये  उद्योगों  को  संरक्षण  देना  ही

 प्रेत  परन्तु  एक  समय  जायेगा  जब  हम  निर्यात  भी  कर  सकेंगे  ।  जिन  उद्योगों  को  गत  दस  बारह  वर्षों

 से  संरक्षण  प्राप्त  हो  रहा है  उन्हें  अब  देश  के  लिये  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  करने  के  योग्य  होना  चाहिये

 था  ।  मझे  aren है  कि  मंत्री  महोदय  २४५,  ३०  प्रतिशत  उत्पादन  बढ़ाने  का  प्रयत्न  करेंगे  ताकि

 रिक  आवश्यकताओं को  पूरा  करते  हुए  हम  कुछ  निर्यात  भी
 कर

 सकें

 मोटर  गाड़ी  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  प्रतीक  ग्रा योग  ने  यह  भो  कहा  है  कि  सैनिक  सुरक्षा  संबंधी

 श्रावव्यकताओं  का  समुचित  समन्वय  भी  होना  चाहिये  ।  मुझ  विश्वास  कि  मंत्रालय  इस  बात

 का  प्रयत्न  करंगा  कि  बड़े  ट्रकों  इत्यादि  की  श्रावश्यकतायें  भी  आन्तरिक  उत्पादन  से  पूरी  की  जा  सके  |

 तर्कों  झर
 बसों  के  निर्माण की  sire  भी  हमें  ध्यान  देना  चाहिय े।

 इन  दाब्दों  से  में  विधेयक  का  समर्थन  करता  ।

 पत्नी  नादिर  भरूचा  मोटर  कार  उद्योग  को  दिया  जा  रहा  दस  वर्षों
 का

 संरक्षण  किसी  हालत  में  भी  उचित  नहीं  कहा  जा  सकता  |  मंत्री  महोदय  द्वारा  कही  गई  सब  बातें  ठीक

 है
 परन्तु  इतने  लम्बे  संरक्षण  के  सम्बन्ध  में

 उन  की  बात
 युक्तियुक्त  मालूम  नहीं  पड़ी

 |
 दस  वर्ष

 का

 समय
 तो

 प्राणी
 पीढ़ी  के  बराबर  होता  है  ।  में  मंत्री  महोदय  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  यूरोप  में

 ज

 नगरों  को  बल्बों  से  नष्ट  कर  दिया  वहां  भी  दस  वर्षों  में  सभी  उद्योगों  को  जीवित  कर  दिया

 गया  है  त्यौरी  आज वह वह  वहां  माल  का  निर्माण  कर  के  उसे  निर्यात  कर  रहे  परन्तु  हम  दस  वर्ष  की  बात

 कर  रहे  हूं  जबकि  सभी  प्रविधिक  वस्तुयें  हम  ने  आयात  करनी  हैं  ।  यदि  उद्योगपति को  यह  पता  हो
 कि  दस

 वर्ष  में  काम  समाप्त  करना  है  तो  वह  इस  से  पहले  क्यों  काम  समाप्त  करेगा  |

 मंत्री  महोदय  कहते  हें  कि  मोटरकार  उद्योग  की  कम  से  कम  तीन  श्रवस्थायें  हैं  कौर
 प्रत्येक

 के  लिये  तीन
 चार  साल  लगने  चाहियें  ।

 यह  कोई  औचित्य  की  बात  नहीं है
 ।

 मेरा  निवेदन
 है

 कि  संरक्षण

 art

 वर्ष  से  भ्रमित  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  ।  तीन  वर्षों  के
 सहि

 पर  विचार

 rar  Wa  में
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 कर  सदन  द्वारा  भाग  संरक्षण  देता  चाहिये  ।  मंत्री  महोदय  का  कहना  है
 कि  भारतीय  प्रफुल्ल

 नियम  की  धारा  ४  के  भ्रन्तर्गत  सरकार  उद्योगों  की  प्रगति  के भ्रतुसार  रक्षण  शुल्क  कम  कर  सकता

 है  ।  परन्तु  उद्योगों  की  प्रगति  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  करने  के  अधिकार  से  इस  सदन  को  दस  वर्ष  के  लिये

 वंचित  क्यों
 किया

 जा  रहा
 है  ?  क्या  यह  लोकतंत्र  को  चलाने  का  ढंग

 स्वयं  मंत्री  महोदय  ने  कहा  था  कि  आयात  को  रुकावटें  wie  विदेशी  मुद्रा  की  कठिनाइयों  के

 कारण  यह  संरक्षण  श्रावस्ती  परन्तु  यदि  विदेशी  मुद्रा  को  कठिनाइयां  रहेंगे  तो  क्या  संरक्षण

 भी  चलता  ही  रहेगा  ?  इसलिये  इतने  लम्बे  भ्रम  के  संरक्षण  को  बात  का  क्या  त्रय  हो  सकता  है  !

 कया  मंत्री  महोदय  यह  बता  सकेंगे  दरा  वर्ष  के  क्या  होने  वाला  है  ?

 श्री  मनु भाई शाह  :  में  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहता  किन्तु wa
 बात  सामने गई

 इसलिये में  कहना  चाहता  हूं  कि  दस  वर्ष  का  समय  अधिनियम  के  भ्रन्तगंत  रखा  गया  परन्तु

 प्रत्येक  तीसरे  वर्ष  स्थिति  का  नियमों  के  अ्रन्तगंत  हो  सकता  है  ।  जब  तक  प्रत्येक  पुनरीक्षण

 के  परमात्म  संरक्षण  की  afer  बढ़ाई  न  ७  श्राप  किसी  उद्योग  को  दस  वर्ष  का  समय  प्राप्त

 नहीं हो  सकता  शब्द  वर्षਂ  को  शायद  गलत  समझ  लिया  गया  है  ।  यह  समय  अधिकतम  है  |

 इससे  भ्रमित  कौर  समय  नहीं  दिया  जाता ।  इस  बीच  प्रत्येक  तीन  वर्ष  के  बाद  कौर  आवश्यकता

 हो  तो  इससे  भी  पूर्व  प्रफुल्ल  आयोग  उद्योग की  जांच  कर  सकता  हें  यह  निश्चय  कर  सकता

 हैं  कि  संरक्षण की  श्रावस्यकता हैं  अथवा  नहीं  |  यह  संरक्षण  इसलिये  नहीं  है  कि  विदेशों  से  कोई

 बला है  |  बल्कि  इसलिये  कि  जब  तक  उत्पादन का  स्तर  इतना
 न  हो  जाय  कि  कीमतें देश  में

 बले  की  रहेतब तक  संरक्षण  देना  ही  पड़ता  हैं  |  इसमें  योग्यता  तथा  विदेशी  का  कोई  प्रशन

 नहीं  है
 ।  क्योंकि जब  तक  देश  में  मांग  बढ़

 न
 जाय  कौर  उसके  अनुसार  हमारे  जैसे  पिछड़े  हुये  देश  में

 उत्पादनशीलता  न  हो  तो  बड़े  बड़े  विदेशी  समवायों  से  मुकाबला  प्रसार  होता  है  |

 श्री  नादिर  भरुचा  :  कई  सदस्यों  ने  उपभोक्ताओं के  हित  की  बात  कही  इस  संबंध में

 मेरा  निवेदन  है  कि  उपभोक्ताओं  का  एक  विशेष  प्रतिनिधि  भी  प्रफुल्ल  आयोग  में  होना  चाहिये  कौर

 प्रत्येक  तीन  वर्ष  बाद  मामले  का  पुनरीक्षण  करके  निर्णय  करने  का  अधिकार  इस  सदन  का  ही

 रहना  चाहिये  ।

 श्री  कासलीवाल  :  दस  वर्ष  के  संरक्षण  के  संबंध  में  प्रफुल्ल  के  प्रतिवेदन

 के पष्ठ ८  १०७  पर  कहा  गया  हैं
 कि

 उद्योगों  को  दस  वर्ष
 तक

 संरक्षण  देना  परन्तु  संरक्षण  शुल्क

 की  दरों  का  मुनासिब  समय के  ्  पुनरीक्षण करना  चाहिये  ।  यह  बड़ी  स्पष्ट  बात है  कि  यह

 संरक्षण तीन  वर्ष  का  नहीं  दस  वर्ष का  मंत्री  महोदय  ने  मोटरकार  उद्योग  की  सारी  स्थिति  के

 संबंध  में  राज  तक
 की  जानकारी  भी  नहीं दी  ।  इस  पक्ष  के  लोग  एक  वर्ष  पुराने  प्रफुल्ल  अ्रायोग के

 प्रतिवेदन  के  भ्राता  पर  ही  बोलते  रहे  हैं  ।

 बेबी  कारों  के  निर्माण  का  मामला  इस  के  संबंध  में  प्रफुल्ल  आयोग  का  कहना है  कि

 इसके  लिये  मोटरज़ਂ  को  भ्र नुम ति दी  गयी  थी  |  कौर  पृष्ठ  ३०  पर  कहा  गया  है  इस

 क्रम को  भ्रत्तिम  रूप  us  तक  जायेगा ।  यद्यपि  इसकी  निर्माण  गति  सन्तोषजनक  नहीं

 परन्तु  वह  बेबीकारों  में  लेंड मास्टर का  इंजिन  लगाना  चाहते हैं  |

 मूल  ats  मे
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 एक  शभ्रसाधारण  बात  यह  है  कि  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि
 बेबीकारਂ  श्र  ष् ध् स्टड ड

 १०  कारों  का  निर्माण  नहीं  होगा  ।  इस  संबंध  में  कया  स्थिति  है  ?  मेरा  विनम्र  निवेदन है  कि  मंत्री

 महोदय को  मोटर  गाड़ी  उद्योग
 की

 वर्तमान  स्थिति  के  संबंध  में  पुरी  जानकारी  सदन  के  समक्ष रखनी

 चाहिये
 थी  ।

 अरब  कुछ  कहना  उचित  जान  नहीं  पड़ता  |

 ह  श्री  मनु भाई शाह  :  मेंन ेतो  वही  कहा  है  जो  कुछ  कि  कल  अपने  भाषण  में  सदन  के  समक्ष

 रखा
 था

 मेंने  केवल
 इस

 वर्ष  के  अक्तूबर के  अन्त  तक  की  स्थिति  प्रस्तुत  की  है
 ।  उसमें

 कुछ  बढ़ाया
 नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जानकारी एक  वर्ष  पुरानी  हो  गयी  है  ।  कौर  कुछ  जानकारी  भी  सदस्यों

 को पुस्तिका  द्वारा दी  जानी  चाहिये थी  1

 श्री  मनु भाई दाह  :  में  इस  पर  विचार  करूंगा  ।

 श्री  कासलीवाल  :  बहुत  से  सदस्यों  ने  के  निर्माण  के  संबंध  में  अपने  विचार  प्रकट

 किये  परन्तु  कहा  गया  है  कि  उसके  निर्माण  के  लिये  कोई  भ्र नुम ति  ही  नहीं  दी  गयी  ।  इस

 संबंध
 में  प्रभुत्व  आयोग  कहना  है  कि  मोटरकार  उद्योग॑  का  भारत  में  जिस  प्रकार  विकास  sar

 उसके  भ्रनुसार  भारी  संख्या  में  का  निर्माण  असंभव  है  ।  में  कह  नहीं  सकता  कि  इसके

 लिये  किसे  दोष  दिया  जाय
 ।

 दस
 ay

 के  लम्बें  संरक्षण
 की

 बात  भी  में  नहीं  में  कहता हूं  कि

 इसे इस  से  भी  अधिक  संरक्षण  प्राप्त  होना  चाहिये  ।  परन्तु  प्रश्न  तो  यह  है  कि  स्वयं  सरकार  ने

 प्रफुल्ल  आयोग  को  लिखा  कि  मोटर  गाड़ियों की  कीमतें  बहुत  अधिक  इसलिये उन्हें  इस  मामले  में

 जांच  करनी  चाहिये  ताकि  कीमत  नीचे  श्री  सके  ।  उद्योग  की  से  भी  area को  कहां  गया कि

 सब  झोर  कीमतें  बढ़ी  हुई  इसलिये  गाड़ियों  की  कीमतों की  जांच  की  जानी  चाहिये  ।

 जांच के  समय  आयोग को  पता  चला  कि  कीमतें  लगाने  का  कोई  समुचित  ढंग  नहीं है  ।  हमें

 पता  ही  नहीं  कि  एक  गाड़ी  के  निर्माण  का  खर्चा  क्या  हिन्दुस्तान  मोटर  का  कहना  है  कि  वह

 हिन्दुस्तान  लेंड मास्टर  अपनी  ant  से  कम  पर  बेच  रहेगें  ।  परन्तु  वह  यह  बता  नहीं  सकते  कि

 कैसे  उनकी  लागत  से  कीमत  कम  हैं  ।  इस  मामले  में  का  कहना  है  कि  किसी  के  पास  भी  पुरा

 रिकार्ड  जिससे  ग्रन्थि  प्रकार  लगत  का  अन्दाज़ा  जा  सके  इसलिये  विभिन्न  पुर्जों  की

 लागत  का  निश्चय  करने
 में

 काफी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ा
 ।  जो  निर्माण-कार्य में  बहुत

 बढ़  गय ेहें  उनका  मामला तो  शर  भी  कठिन हैं  ।  इसलिये  ने  कहा  हैं  कि  निर्मितियों को

 वह  सब  सामग्री  ठीक  ढंग  से  सुरक्षित  रखनी  चाहिये  जिससे  बड़ी  सरलता  से  गाड़ियों wk  अलग

 पुर्जों  की  लागत  का  पता  लगाया  जा  सके

 मुझे  राशा  है  कि  यह
 मंत्री

 महोदय  उद्योग
 वालों

 को  बता  ताकि  उनके  भ्र पने  ही

 कहने  के  भ्रनुसार  तीन  वर्ष  बाद  जब  संरक्षण  के  संबंध  में  उनका  पुनरीक्षण ह्य  तो  मामला  उनके

 विरुद्ध  जायेगा  ।  दूसरी  बात  यह  है
 कि

 उद्योग  में  समुचित  समन्वय  नहीं  है  ।  व्यक्तिगत  तौर  पर  कई

 निर्माताओं  ने  तो  अपने काम  का  अच्छा  समन्वय  कर  रखा  है  पर  सामूहिक  तौर  पर  इसकी  WaACYT

 अच्छी  नहीं  ।  कुछ  पुर्जे  तो  सभी  ना  कोई  ऐसे  हूं  कि  कोई  उन्हें  नहीं  बना  रहा  ।  इस  कारण

 उद्योग  का  सामूहिक  समन्वित  नहीं  चल  रहा
 |  बहुत  सें  पुर्जे  रायात  किये  जाते  ऐसी  स्थिति

 यदि  रहेतो  संरक्षण देने  का  क्या  लाभ  हैं
 ।  माननीय  मन्नी

 को
 उद्योगपतियों  के  प्रति  कड़े  होकर  उनसे

 स्पष्ट  रूप से  कहना  चाहिये कि  इतने  समय
 में  इतनी  तरह

 के  पुर्जे  बनाने  होंगे  ।
 —  TNS

 मूल  भ्रंग्रेजी
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 कैलशियम  jade  उद्योग को  भी  संरक्षण दिया  जा  रहा  हैं  कारखाने इस  कार्य को

 कर  रहे थे  ।  दो  ने  तो
 उत्पादन  बिल्कुल बन्द  कर  दिया  है

 ।
 आयोग  ने  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा

 सरकार  भी  इस  मामले  में  |  यह  तो  अच्छा  उद्योग  है  श्र  आन्तरिक  श्रावश्यकताग्ों को  पूरा

 करने  के  भ्र ति रिक्त  निर्यात  भी  किया  जा  सकता है  ।  एक  कारखाना जहां  काम  हो  रहा  हे  उससे

 तो  देश  की  आधी  मांग  भी  पुरी  नहीं  हो  सकती  ।  इसलिये  इसे  संरक्षण  देने  का  कया  लाभ  है
 ?

 सुरमा  wear  खनिज  पदार्थ  कौर  हमारे  यहां  नहीं  अधिकतर चीन  से  भ्राता

 है
 ।

 झ्रायोग  की  सिफारिश  है  कि  इसका  सारा  व्यापार  राज्य  व्यापार  निगम  के  सुपुर्द  कर  देना  चाहिये  ।

 झर
 म  इस  बात  से  सहमत  हुं  ।

 श्री  केदार
 :

 देश  की  भ्रावस्यकताओं को  देखते  हुये  जो  कार्यक्रम  इस

 उद्योग के  संबंध  में  बनाया  गया  पुनरीक्षण  करना  ही  पड़ेगा  |  पता  नहीं  उसके  प्रति  सरकार

 काफी  सचेत  क्यों  नहीं  रही  ।  सरकार को  एक  को  छोड़  कर  छोटी  गाड़ियों  के  निर्माण

 पर  रोक  नहीं  लग।नी  चाहिये  ।  बल्कि  इसे  तो  कार्यक्रम  में  सम्मिलित  किया  जाना  चाहिये  था  क्योंकि

 इससे  मध्यम  वर्ग  और  गरीब  लोगों को  लाभ  पहुंच  था  ।  इस  मामले  में  हमें  कुछ  करना  ही

 होगा  ।

 श्री  घोष  का  कहना  ठीक  हैकि  इस  बात  का  हर  संभव  प्रयत्न  करना  चाहिये  कि  पुर्जों का

 mart  न  किया  जाय  ।  में  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  इन  पुर्जों  के

 बनाने के  संबंध  में  गैर-सरकारी उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  क्या  पग  उठाये  इस

 संबंध में  प्रगति  सन्तोषजनक नहीं  ।  सरकार  को  इसकें  लिये  कुछ  कौर  भी  करना  होगा  इतने

 बिलकुल  गैर  सरकारी  gaia  नहीं  छोड़ना  झोर
 में  ae  जानना  चाहता  ह  कि

 सरकार इस  संबंध  में  क्या  कुछ  करने  का  इरादा  रखती है  |

 श्री  बर्मन  ने  कर्मचारियों के  प्रशिक्षण की  बात  को  काम  में  सरकारी  a  गैर-सरकारी

 में  कोई  भेदभाव  नहीं  होना  चाहिये  ।  सभी  को  प्रशिक्षित  कर  का  प्रयत्न  किया  जाना  चाहिये  ।

 में  लम्बे काल  के  संरक्षण के  भी  पक्ष  में  नहीं  इससे  काम  में  ढील  जाती  है
 ।

 सरकार  को  लागत

 का  भ्रन्दाजा
 लगा  कर  समुचित कीमतें

 भी  निर्धारित
 कर

 देनी  चाहियें  ।
 इस  मामले  को

 स्थगित  नहीं  करना  चाहिये  ate  जिन  उद्योगों  को  संरक्षण  नहीं  दिया  गया  उन्हें  भी  उस  सुची  में  लाया

 जायेगा

 इन  दाब्दों से  में  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं

 श्री  सुभाष  शाह  :  उपाध्यक्ष  मुझे  प्रसन्नता  हैं  कि
 माननोय  सदस्यों  ने  जो  भाषण

 दिये  उनसे  पता  चलता  है  कि  माननीय  सदस्य  देश  के  विभिन्न  उद्योगों  के  विकास  में  काफी  रुचि

 प्रकट  कर  रहे  हैं  |  अच्छा  होता  कि  राज  जो  सदस्य  बोले  हैं  1  कल  उस  समय  उपस्थित  होते  जब  में  ने

 इन  उद्योगों  के  संबंध  में  aaa  विचार  प्रकट  किये  थे  ।  मेंने  काफी  लम्बा  भाषण  दिया  था  और  साथ  ही

 aa |  जितने  भी  तथ्य  प्रस्तुत  कर  किये  भाषणों  से  यही  पता  चलता  है  कि  सरकार

 की  नीति  का  सभी  सदस्यों  ने  समर्थन  किया  ही  है  ।  अर्थात ्  जितना  शीघ्र  संभव  हो  इस  देश  में  मोटर

 गाड़ियां  तैयार  होनी  चाहे  वह  मुसाफिर  गाड़ियां  हों  wear  वाणिज्यिक  प्रयोजनों  के  लिये  हों

 सब  को  संभव  संख्या  बढ़नी  चाहिये  ।  कल  मेंने  सदन  में  जो  भ्राइशवासन  दिया  था  उसे  मैं  दोहराता

 हू ंकि
 योजना  कल

 से  पूर्व ही  सभी  गाड़ियों  ak
 ट्रकों  में  प्रयोग  होने

 वाले
 पुर्जे  देश  में  तैयार  होने

 लगेंगे  ।  यह  छोटी
 सी

 सफलता  नहीं  है
 ।

 पश्चिमी  देश  कौर  ्  Cer  भी  ८५,  ८५  प्रतिशत से  afte

 देशीय  पुर्जों  का  दावा  नहीं  कर  सकते  ।  कई  तरह  की  चीजें  संसार  में  हर  निर्माता  को  बाहर  से

 करनी
 ही  पड़ती

 हैं  ।
 क  re  ee  ee EEE  Enpeae

 मल  भ्रंग्रेजी  में
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 मनु भाई

 इन  दस  वर्षों  के
 सम्बन्ध  में  कुछ  गलतफहमी है

 ।
 मेरे  विचार  में

 कल
 जब  में  बोला  था  तो  श्री

 भरुचा  शायद  सदन  में  नहीं  थ ेlh  मोटरगाड़ी  उद्योग  जैसे  उद्योग  के  संरक्षण  सम्बन्धी  विधेयक  में

 यह  काल  दस
 त्रों

 रखा  गया  है  ।  यह  काल  सं विहित नहीं  है  te  सरकारो  कोई व्यक्ति भी  इस
 प्रकार  के

 मोटर  गाड़ी  उद्योग  जैसे  करोड़ों  के  उद्योग  में  पैसा  नहीं  लगायेगा  जब  तक  कि  उसे  कोई
 संरक्षण  प्राप्त  न  हो  ।  जेसे

 कि
 मेंने  कल  बताया

 था  कि  इसमें  ५०  करोड़  की  पूंजी  विनियोजित

 की  गयी हैं  क्योंकि  इसमें  विदेशों  से  मुकाबले  का
 डर

 रहता  है
 ।

 परन्तु
 सदन  को

 पता  है  कि  frat

 भी  उद्योग
 को  ज़रूरत  से  अ्रधघिक  संरक्षण  नहीं  दिया  गया  ।  कल  में  ने  बताया  था  कि  हम  तो

 aire  से  ala  इस  संरक्षण  को  वापिस  लेने  के  पक्षपाती  हैं  तीन  वर्ष  का  भी  कोई  प्रश्न  नहीं  ।  यदि

 हमें  यह  दो  जाये  कि  कोई  उद्योग  एक  वर्ष  में  ठीक  सूर  पर  चलने  लगेगा  शर  उसे  संरक्षण

 की  Taha  नहीं  तो  सरकार  को  इससे  बहुत  प्रसन्नता  होगी  ake  संरक्षण  वापिस  ले  लिया

 जायेगा  ।  यह  संरक्षण  की  मात्रा  कम  होती  जायेंगी  |  एक  उद्योग  को  जो  संरक्षण  प्रारम्भ  में

 प्राप्त  होता  कुछ  वर्षों  के  cea  आयात  शुल्क  अथवा  राजस्व  शुल्कों  तथा  विदेशी  विनिमय

 नियन्त्रण  तथा  अन्य  वित्तीय  कठिनाइयों  का  इस  प्रकार  सम-उप  होता  है  कि  संरक्षण  कम  होता

 जाता हे  we  उपभोक्ताओं  का  हित  सर्वोपरि हो  जाता  है  ।  इसलिये  सदन  को  यह  आ  वापन

 दे  सकता  हूं  कि  मोटर  गाड़ी  उद्योग  हो  aaa  विधेयक के  अन्तरगत  ar  वाला  कोई  उद्योग

 अथवा गेर  सरकारी  क्षेत्रों  के  कोई  प्राय  रक्षित  उद्योग  सरकार  जरूरत  से  अधिक  किसी को  एक

 दिन  का  भी  संरक्षण नहीं  दंगो  ।  इस  संरक्षण की  मात्रा  भी  उतनी  ही  होगी  जितनी  कि  कम  से  कम

 अपेक्षित है है  ।  वास्तव  नीति  के  तौर  पर  हम  बहुत  अधिक  संरक्षण  देने  के  हमेशा  विऋद्ध  रहे  हैं  ।

 इससे  ढीलेपन  के  साथ  साथ  प्रविधिकता  के  विकास  में  भी  बाधा  पड़ती  है  ।

 जैसे  कि  मेरे  मित्र  श्री  नायर  ने  कहा  है  मोटरगाड़ी  उद्योग  सम्बन्धी नीति  के  लिये  में  यह

 कहूंगा  कि  हमें  सारे  हालात  पर  विचार  करना  पड़ेगा  |  जब  देश  स्वतन्त्र  तो  भी  यह पुरज

 इकट्ठे  करने  से  मोटर  बनाने  का  कायें  देश  में  चलता  ही  था  ।  यह  बात  नहीं  कि  इस  उद्योग  को  हमने

 ही  प्रारम्भ किया  है  ।  १९५२-५३  के  तरन्त  में  जब  कि  वास्तव  में  उद्योग  चालू  तो  भी  यह  चार

 बप  पुराना  ही  कहा  जा  सकता  है  ।  इससे  पहले  कई  करारों  से  निर्धारित  कार्य  क्रमों  को  ति  ठीक

 ढंग  से  नहीं  चलाया  जा  सका  जितना  कि  हम  चार  पांच  वर्षों  से  चला  रहे  हैं
 |

 इसलिये  यद्यपि  ५०  प्रतिशत  देशी  gait  की  बात  की  गयी  परन्तु  हम  ने  प्रत्येक  पुर्जे  के  लिये

 समय  निर्धारित नहीं  किया  ।  मुझे  विश्वास  हैं  कि  सदन  को  यह  जान  कर  प्रसन्नता  पौर  शायद

 बहुत  से  सदस्यों को  पता  भी  है  कि  हम  ने  यह  कार्यक्रम  लाग  किया  है
 ।

 और  इसको थो  ह  थोड़े

 क्रम  से  सिलसिलेवार  किया  जायगा  |  उस  हमारे  कार्यक्रम  के  भ्र तु सार  न  केवल  मोटरकार  उद्योग

 ही  प्रत्युत  हर  उस  उद्योग  चाहे वह
 रक्षित  हो  शारिवा  शर  वह  विदेशो  चीज़ों  की  सहायता

 से  चल  रहा हो
 उसे  कुछ  प्रतिशत  पुर्जे देश

 में  निर्माण  करते  होंगे  ।  शरर  उस  में  देशो  तत्व

 को  सम्मिलित करते  जान  वालों  को  प्राथमिकता  दी  जायेगी  ।  जेसा  कि  में  ने  कन  भी  कहा  था  कि

 जा  समवाय  इस  TIAA  H  के  कार्यक्रम  पर  कटिबद्ध  रहेंगे  वे  उनके  मुकाबले  में  प्राथमिकता  प्राप्त

 करेंग
 ।

 यह  set  ठीक  ही  पुछा  जाता  है  कि  कुछ  समवाय  दूसरों  के  मुकाबले  में  श्रसफल  क्यों  हुये
 ?

 मैं  इतना  कह  सकता  हुं  कि  जैसा  मेरे  मित्र  जिन्होंने  मोटरगाड़ी  उद्योग  का  विस्तार  से  भ्रध्ययन  किया

 जानते  यह  एक  बहुत  पेचीदा  शौर  प्रविधिक  उद्योग  है
 ।

 ऐसी  बात  तो  है  नहीं कि  किसी

 सरल  प्रकार  का  यंत्र  तैयार  किया  जा  रहा  हैं
 ।

 में  श्री  वें
 यू ०

 नायर  को  श्रीनिवासन दिला  सकता  हूं

 कि  इन  करारों  में  कोई  गम्भीर  प्रतिबंधात्मक  बातें  नहीं  हैं  ।  यह  कोई  आवश्यक  नहीं  कि  हम  विदेशो

 सहायकों  को  देश  में  बनने  वाले  सभी  पुर्जे  अवश्य  दिखायें
 ।

 अमरीका  यूरोप  में
 गत  ५०

 वर्षों
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 से  इस  उद्योग  में  गवेषणा  हो  रही  है  पर  हमारे  देश  के  लिये  यह  उद्योग  बिल्कुल  नया  हे  कौर  इस
 उ

 योग

 को  देश  के  लिये  लाभप्रद  बनाने  में  १०  वर्ष  लग  जायेंगे  हमें  ज़ल्दी  जल्दी  पुर्जों के  निर्माण  म

 परिवर्तन  नहीं  करना  चाहिये
 ।
 में  यह  भी  कह  सकता  हुं  कि  हमारे  देश  में  किसी  भी  कारखाने  ने

 पुर्जों  के  निर्माण  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  है  ।  उद्योग  के  विकास  के  साथ  कुछ  पुर्जों  के  नाम

 wae  बदल  गये  हैं  ।  पुर्जों  के  निर्माण  की  उनकी  डिजाइन  गौर  उनके  स्वरूप  में  कोई

 वर्तन  नहीं  झा  है
 ।

 में  सभा  को  श्रीनिवासन  देता  हूं  कि  इन  करारों  का  बहुत  सावधानी  पूर्वक

 परीक्षण  किया  जाता  है  कौर  उनमें  ऐसे  कोई  भी  खण्ड  नहीं  रहने  दिये  जाते  जो  हमारे  देश  की  श्रमिक

 नीति के  लिये  हानिकारक सिद्ध  हों  ।

 कायेंक्रमों  की  बात  कहते  हुये  श्री  कासलीवाल  ने  कहा  कि  हम  बेबी  कारों  के  निर्माण को

 प्रोत्साहन  नहीं  दे  रहे  हें  ।  जसा  कि  हमने  उनको  उस  समय  बताया  था  कि  गत  १०  वर्षों  के  अनुभव

 के श्राघार  पर  प्रदान  की  सिफारिश  के  arene  पर  हमने  fa  तीन  प्रकार  की  छोटी

 कारों
 के

 निर्माण
 की  ्  दी  हैं

 ।
 ये  तीनों  हे  फीयेट  ११००,  हिन्दुस्तान लैण्ड  मास्टर  जिसे

 अब

 भ्रम्बसेडर  कहते  हैं  प्रौढ़  स्टैंड  |

 fa  go  प०  में  ने  जो  कुछ  कहा  था  वह  इस  आघार  पर  था  कि  हिन्दुस्तान

 ने  कहा  था  कि  उसने  एसोशियेटेड  ब्रिटिश  मोटर  कारपोरेशन  द्वारा  बताये  गये  परिवर्तनों को

 कार  कर  लिया  हे  क्योंकि  यदि  वे  ऐसा  न  करते  तो  वे  उन्हें  कुछ  श्रावक  पुर्जों  का  संभरण  न  करते  |

 श्री  सुनाई  शाह  :  यह  बात  ठीक  है  पर  यह  करार  का  अंग  नहीं  है  ।  जब  श्राप किसी  देश

 की  टेक्निकल  सहायता  से  पुर्जों  को  मिला  कर  कारों  के  बनाने  का  कार्य  कर  रहें  हें  तो  यह  बात  उचित

 नहीं  होगी  कि  कोई  भी  किसी  प्रकार  के  पुर्जे  बना  कर  उसे  उस  गाड़ी  में  लगाये  ।  फिर  यह  करार  का

 कोई  भाग  नहीं  है  ।  कल  को  यदि  हिन्दुस्तान  कोई  विशेष  पुर्जा  या  माडल  बनाना  शरू  कर

 दे  तो  उसे  कोई  रोक  नहीं  है  ।  पर  यह  उचित  तथा  बुद्धिमत्ता  का  काम  नहीं  है  कि  किसी  भी  निमेष

 प्रकार  की  कार  तो  बनाई  नहीं  गयी  कौर  रोज  तरह-तरह  के  पुर्जे  बनाये  जाय  |

 में  मोटर  उद्योग  के  कार्यक्रम  की  रूपरेखा  का  वर्णन  कर  रहा  था  ।  में  ने  बताया  कि  फीयट

 ११००,  हिन्दुस्तान  एम्बेसेडर  तथा  स्टैण्ड  वेंगाड  तीन  छोटी  प्रकार  की  गाड़ियों  पर  ही  हम  सारा

 ध्यान लगा  रहे  हें  ।  गत  दो  वर्षों  में  हमारे  पास  नई  प्रकार  कारों  के  बनाने  के  कई  प्रस्ताव  कई

 कारखानों  की  से  पर  हमने  उन्हें  स्वीकृत  कर  दिया  |  हमने  स्पष्ट  दादों  में  कह  दिया  कि

 हम  इन  तीन  माडलों  को  ही  रखेंगे  प्रौर  जब  तक  हमारे  देश  में  इन  गाड़ियों  की  मांग  काफी  बढ़  नहीं

 जाती  तब  तक  नये  प्रकार  की  गाड़ियों  का  बनाना  शुरू  करना  ठीक  नहीं  होगा  ।

 बेबीकारों की  बात  लीजिये  ।  |. ा पण्डड  १०  एक  ऐसी  गाड़ी  हे  जो  एक  बेबीकार  तथा  छोटी  कार

 के  बीच  की  गाड़ी  है  ।  स्टैंडर्ड  १०  हमारे  देश  में  बनाई  जा  रही  |  हम  स्टैंडर्ड  १०  के  निर्माण  को

 प्रोत्साहन  दे  to  हें  ।  में  ने  जो  कुछ  कहा  था  वह  बेबी  फीयट  तथा  बेबी  हिन्दुस्तान के  सम्बन्ध  में

 wits  में  समझता  हूं  कि  यदि  हिन्दुस्तान  या  प्रीमियर  प्राटोमोबाइल्स  फीयट  ११००

 तथा  हिन्दुस्तान  अम्बैसेडर  को  छोड़कर  अन्य-कारों  का  काम  भ्र पने  हाथ  में  लेंगे  तो  यह  ठीक  नहीं

 होगा ।  हम  सावधानीपूर्वक  स्थिति  का  अध्ययन  कर  रहे  हें  यदि  हम  देखेंगे  कि  देश  में  बने  पुर्जों

 का  इस्तेमाल  कर  मूल्यों  में  भी  कमी  करते  हुये  तथा  भ्रच्छी  किस्म  की  कारों  को  तयार  करते

 हुये  भी  यदि  इन  कारों  का  निर्माण  शुरू  करना  उचित  दिखाई  देगा  तो  हम  विचार  करके  इन्हें  भी

 च्  करेंगे  |  जहां  तक  लाइसेंसों  का  सम्बन्ध  है  उनमें  दोनों  सम्मिलित  हें  ।  केवल  लाइसेंस  देने  का

 मतलब  यह  नहीं  होता  वे  कारखाने  उत्पादन  शुरू  कर  दें
 ।

 में  सभा  को  विश्वास  दिलाता  हूं  कि

 way  ही  हिन्दुस्तान  wes  था  प्रीमियर  श्ाटोमोबाइल्स  बेबी  हिन्दुस्तान  या  बेजी  ~  बनाने  योग्य eee  PE, er  AN  द

 tye  अंग्रेजी  में
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 मनुभाई
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 हो  जायेंगे हम  उन्हें  इन  कारों  के  बनाने  की  शभ्रनुमति  दे  देंगे  ।  पर  में  सभा  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  हमें

 पुरानी  गलती  को  फिर  नहीं  दुहराना  चाहिये  जैसा  कि  हमने  स्वतन्त्रता  मिलते  समय  किया  था  कि

 ७  चीज़ों  का  उत्पादन  vam  नामों  से  बढ़ाते  गये  ।

 जैसा  कि  में  ने  कल  बताया  था  कि  सवारी  कारों  के  २६  माइल  हमारे  देश  में  थे श्र कुल कुल

 १४५०  प्रकार  की  अच्छी  गाड़ियां  थीं  ।  पर  धीरे  धीरे  करके  हमने  उनकी  संख्या  कम  करके  ३  कर  दी

 में  श्री  नायर  की  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  सवारी  कार  केवल  एक  माडल की  होनी

 चाहिये
 ।

 कोई  प्रकार  के  टेकनिकल  विकास  हो  रहे  हैं
 ।

 इस  उद्योग  में  प्रतिस्पर्धा
 भी

 बढ़  रही  है
 ।

 हमने  एक  परम्परागत  ढंग  का  ही  विकास  किया  है  हमारे  यहां  तीन  कारखाने  हें  ale  हम  इन्हीं

 ३  कारखानों  यह  जानकर  कि  भ्र गले  ३  से  ५  वर्षों  में  तीनों  प्रकार  की  ४५०००  से  ७०००  कारों

 की  आवश्यकता  ठीक  तरह  से  चलाते  रहेंगे  तो  अच्छा  ही  हैं  ।

 मूल्यों  के  gist  को  देखने  से  पता  लगता  है  कि  यद्यपि  गत
 ८

 वर्षों  जब  से
 संसार

 म

 मुद्रास्फीति  बढ़ा  है  यद्यपि  कारों  के  पुर्जों  तथा  उनके  निर्माण  में  काम  ars  वाली  वस्तुओं  के

 मूल्य
 ४०

 से
 ४४

 प्रतिशत  तक  बढ़  हैं  पर  भारतीय  कारों  के  दाम
 €

 प्रतिशत  से  अ्धिव  नहीं  बढ़े  हैं  ।

 यदि  ame  इस  उद्योग  के  लिये  भ्रपेक्षित  जटिल  प्रक्रिया  शर  कुशल  तथा  साधारण  श्रम  की  समस्या पर

 विचार  करेंग  तो  are  देखेंगे  कि  भारत  के  लिये  इतनी  प्रगति  बहुत  काफी  है  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  लागत-लेखा  का  काम  नहीं  किया  जा  रहा  यह  बात

 गलत  हे  ।  प्रफुल्ल  आयोग  ने  भी  कहा  है  कि  संसार  के  अनेक  विकसित  देशों  में  विभिन्न पुर्जों  के

 लागत-लेखा  का  काम  होता  है  पर  हमारे  देश  में  यह  परिपाटी  प्रभी  विकसित  नहीं  हुई  हैं  ।  यह  बात

 केवल  मोटर  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  ही  नहीं  है  ।  देश  के  सरकारी  तौर  गैर  सरकारी  समवायों  के

 पास  ऐसी  सुविधायें  नहीं  हैं  कि  वे  प्रत्येक  पुर्जे  के  उत्पादन  की  लागत  तथा  उसके  लाभ  व  हानि  का

 पूरा  हिसाब  लबें  पर  इस  प्रफुल्ल  की  इस  सिफारिश  पर  भी  विचार  कर  रहे  हें  ।  जब  पिछली

 बार  पहले  विधेयक  के  बारे  में  में  बोल  रहा  था  तो  में  ने  सभा  को  ग्रा इवा सर  दिलाया  था  कि

 बिजली  के  तांबे  के  होत्डर  तथा  कुछ  अन्य  उद्योगों  में  लागत-लेखा  प्रणाली  शुरू  कर

 dt
 जायेगी  |  हम  चाहते  हें  कि  मोटर  उद्योग  में  भी  सभी  पुर्जों  के  लिखे  लागत-लेखा  को  aires  से  शीघ्र

 लागू  करने  का  प्रयत्न  किया  जाय  ।

 श्री  बर्मन  ने  प्रविधिक  प्रशिक्षण  की  बात  कही  ।  वहां  इन  उद्योगों  में  जो  प्रविधिक  प्रशिक्षण

 की  व्यवस्था  है  वह  सरकारी  उद्योगों  की  व्यवस्था  से  कहीं  मच्छी  व  ज्यादा  है  ।  वहां ऐसे  प्रशिक्षण

 के  लिये  अनेक  कालेज  व  संस्थायें  हैं  ।  वहां  अन्य  उद्योगों  तथा  मोटर  उद्योग  में  भी  १०  या १४५

 दात  विद्यार्थी  होते  हें  जो  वहीं  प्रशिक्षण  लेते  हैं  ।  में  चाहता  हूं  कि  सरकार  तथा  गैर  सरकारी

 को  ऐसी  व्यवस्था  करनी  चाहिये  कि  इन  उद्योगों  के  सरकारी  क्षेत्र  तथा  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  पर्याप्त

 संख्या  में  काफी  प्रशिक्षित  व्यक्ति  मिल  सकें
 |

 अब  में  श्री
 Fo  पृ०

 नायर  द्वारा  कही  गयी  इस  बात  को  लगा  कि  इन  समवायों  को  एक

 में  मिला  दिया  जायें  ।  यह  विचार  इस  सभा  के  सामने  कई  बार  पहले  भी  रखा  जा  चुका  पर

 इन  समवायों  को  एक  में  विलय  करना  इतना  आसान  नहीं  है  जितना  कि  लोग  समझते  हैं  ।  मेरा

 तथा  aa  faecal  जिनका  परामर्श  इस  विलय  के  प्रश्न  पर  लिया  गया  मत  कि  विभिन्न

 प्रकार  की  उत्पादन  तथा  कार्य व्यवस्था  वाले  समवायों  के  विलय  से  कार्यकुशलता तथा

 लाभ  दोनों  में  कोई  भी  वुद्धि  नहीं  होगी  ven  काम  खराब  होगा  शर  घाटा  भी  होगा  ।  चूंकि  प्रत्येक
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 मांडल  तथा  ढंग  की  कार  के  उत्पादन  का  एक  त्रिदोष  ढंग  है  विभिन्न  प्रकार  की  कारों  के

 समवायों  को  मिलाने  से  अधिक  अधिक  वैज्ञानिकन  या  मूल्यों  में  क  भी  होने  की  कोई

 नहीं हैं  ।

 मूल्य-निर्धारण के  सम्बन्ध  में  श्री  प्र०  चं०  गुह  ने  एक  बात  उठाई  थी  ।  में  उनसे  सहमत  हूं  कि  इस

 मामले  पर  सावधानीपूर्वक  विचार  करना  चाहिये  ।  प्रफुल्ल  आयोग  तथा  सभा  कौर  सरकार  सभी

 लोग  उपभोक्ताओं  का  हित  चाहते  हें  ।  उद्योग  उपभोकक््ताश्रों  के  हित  का  केवल  उपोत्पाद  मात्र  हैं

 प्रौद्योगि  तथा  विज्ञान  भी  देश  की  जनता  की  सेवा  करते  हैं
 ।

 जब  भी  कोई  उद्योग  मूल्य  बढ़ाने  के  लिये

 सरकार  से  मांग  करता  है  तो  हमें  सावधानी  बरतनी  पड़ती  हैं  ।  मूल्यों  का  विनियमन  कराने  के  लिये

 सरकार  के  पास  उपाय  हें  ।  मोटर  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  हमारे  पास  दो  ऐसे  मामले  प्राय  जिनमें

 कारों  का  मलय  बढाने  की  मांग  की  गयी  थी  पर  हमने  उन्हें  भ्र स्वीकृत  कर  दिया  क्योंकि  इस  सम्बन्ध

 में  राय  देने  के  लिये  हमारे  पास  बहुत  योग्य  पदाधिकारी  हें  ।  कोई  यह  न  समझे  कि  सरकार  योग्य

 शिकारियों  की  राय  लिये  बिना  ही  काम  कर  रही  है  ।  इस  मंत्रालय  में  एक  विकास  ed  है  जिसमें

 बहुत  योग्य  पदा  हें  जिनके  मुकाबिले  के  योग्य  पदाधिकारी देश  या  संसार  के  अनेक  भागों

 में
 उपलब्ध  नहीं हैं  ।  विशेषज्ञ

 हर  बात  की  ठीक  जांच  करते  हें  र  मुख्य  मुख्य  वस्तुग्नों  के  उचित

 मूल्य  तथा  लागत  के  प्रदान  को  भी  देखते  हैं  ।  जब  हम  सभी  इस  बात  के  लिये  कटिबद्ध  हैं  कि  संरक्षण

 प्राप्त  उद्योगों  तथा  अन्य  उपभोक्ता  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  वृद्धि
 न

 हो  तो  हम  बिना  प्रकार  तरह  छानबीन
 या

 पूर्वसूचना  के  किसी  भी  उद्योग  में  मूल्य  नहीं  बढ़ने  देंगे
 ।

 में  सभा  के  सदस्यों  को  श्रीनिवासन  देता  हुं  कि  इस  समय  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  है  या  पहले  वे  जो

 कुछ  कह  चुरे  हैं  उन्हें  केवल  मोटरगाड़ी  उद्योग  की  या  अन्य  छः  उद्योगों  जिनके  संरक्षण  की  मांग

 इस  विधेयक  की  गयी  नीति  निर्धारित  करने  में  ही  नहीं  बल्कि  सरकार  की  प्रौद्योगि  विकास

 सम्बन्धी  नीति  के  निर्धारण  में  हमेशा  उचित  महत्व  दिया  जायेगा  ।

 मुझे
 इस

 बात  की  भी  प्रसन्नता  है  कि  इस  सभा  ने  इस  विधान  का  स्वागत  किया  है  समुचित

 सावधानी  तथा  मार्गदर्शन  में  यह  उद्योग  उत्पादन  की  मात्रा  तथा  विशेषता  में  ठीक  मार्ग  पर

 चल  कर  काफी  उन्नति  करेंगे  ताकि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  तरन्त  में  हम  इंजीनिर्यारंग  माल  के

 मामले  में  केवल  भ्रात्मनि्भर  ही  न  हो  जायें  बल्कि  काफी  मात्रा  में  इत  चीज़ों  का  नियत  भी  कर

 सकें  |  हमारे  देश  में  इस्पात  तथा  खनिज  ईंधनों  की  काफी  बहुतायत  है  |  हमारे  यहां  एसी  भी  धातुयें

 मिली  जिनसे  हम  अलौह  धतूरों  का  निर्माण  सस्ते  दामों  पर  कर  सकेंगे  ।  इन  सभी  सुविधाघरों

 तथा  उचित  मार्ग  दर्शन  तथा  देखभाल  के
 पथ

 पर  हमारे  देश  का  औद्योगिक  विकास  काफी
 उन्नति  कर  सकेगा  |

 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न यह  है  :

 भारतीय  भज  eH  में  at  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार किया  जाये  पी

 स्वीकृत  हुआ

 काफ़ी  tema  सौदा
 :

 श्री  afar  माथुर  का  एक  संशोधन  है  पर  वह  अनुपस्थित  हैं

 उसे  प्रस्तुत  नहीं  किया  जा  सकता  ।  माननीय  मंत्री  भी  इस  बात  का  ध्यान  रखें  कि  aa  यह  स्वीकृत

 प्रक्रिया  बन  गई  है  कि  अधिनियम  के  भ्रन्तगंत  बनें  नियमों  हो  संसद् के  सामने  अवश्य
 रखा  जाये  ।

 वे  इस  बात  का  ध्यान  रखेंगे  ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 है  fo  भारतीय  meen  (date)  )  अधिनियम  १४  ex

 [sqieqer  महोदय ]

 प्रश्न यह ह यह  ह

 खण्ड  १  att  २,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  it  बने
 ।

 '

 स्वीकृत  gat
 |

 खण्ड १  कौर  २,  अधिनियमन  सुत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़
 दिये  गय

 श्री  विमल  घोष  :.  इस  संशोधन  का  क्या  हुर  जिसे  श्रापने  स्वीकार  करने  को  कहा  था
 ?

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  उसे  स्वीकार  किया  जा  सकता  है  पर  में  ने  उसे  इसी  समय  स्वीकार

 करने  की  बात  तो  नहीं  कही  थी  |

 tat  wars दाह  :  में  ने  माननीय  सदस्य  से  उस  संशोधन  के  सम्बन्ध  में  बात  की  थी
 |

 संशोधन  विधेयक  में  हम  उनका  संशोधन  स्वीकार  करेंगे
 ।

 म  प्रस्ताव करता  हूं

 की  विधेयक  को  पारित  किया  जाये  पी

 महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  ।

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  पी

 श्री बें० प० न  प०  नायर  :  एक  बात  के  सम्बन्ध  में  मेरा  कौर  माननीय  मंत्री  का  विरोध  था  ।

 में  ने  कट्टा  था  कि  इन  करारों  के  प्रभाव  हमारे  उद्योग  के  विकास  में  रुकावट  डालेंगे  |  प्रफुल्ल  आयोग

 के  प्रतिवेदन में  पृष्ठ  ६४  पर  ऐसा  ही  कहा  गया  है  में  उसी  के  पर  बात  कह  रहा
 ।

 नीय  मंत्री  यह  भी  बतायें  कि  जब  आयोग  ने  कहा  था  कि  जीप  गाड़ियों  के  तैयार  करने  का  काम  Se

 मोटर्स  को  दिया  जाये  तो  यह  काम  महेन्द्र  एण्ड  महेन्द्र  को  क्यों  दिया  गया  ?

 श्री  मनु भाई  शाह  में  श्रमिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  ।  जहां  तक  जीप  गाड़ियों के

 तयार  करने  का  सवाल  हे  इस  सवाल  पर  सरकार  ने  प्रच्छी  तरह  विचार  कर  के  देखा  कि  PEXR

 १९५४  में  स्टैंडर्ड  प्रीमियर  तथा  हिन्दुस्तान  के  पास  काफी  काम  हें
 उस

 पर

 जीपों  क॑  निर्माण  का  काम  डालना  ठीक  नहीं  हे  ।  मझे  प्रसन्नता  है  कि  जीपों  के  लिये  सरकार ने  एक

 उचित  संस्था  महेन्द्र  एण्ड  महेन्द्र  को  चना  हाल  मोटरगाड़ी  उद्योग  में  इस  संस्था  का  सब  से  प्रतीक

 महत्वपूर्ण स्थान  है  ।

 श्री वें०
 प०  श्रभी भी हमें भी  हमें  १६,००० रु०  देने  पड़ते  हैं  ।

 श्री  मनु भाई  पुर्जों  के  दामों  में
 og

 प्रतिष्ठित  की  वृद्धि  हो  गई  है  ।  एक  दो  वर्ष  में  ag

 प्रीतम  सीमा  तक  पहुंच  जायेगा  ate  हमें  विदेशी  विनिमय  से  बहुत  लाभ  होगा  |

 रुकावट  डालने  वाली  बातों  के  सम्बन्ध  में  में  बताना  चाहता  हूं  कि  सरकार  किसी  भी  उद्योग

 में  रुकावट  डालने  वालें  करारों  को  प्रोत्साहन  नहीं  देना  चाहती  ।  पर  इन  करारों  को  करते

 समय  ऐतिहासिक  तथ्यों  की  भी  उपेक्षा  नहीं  की  जा  सकी  ।  निर्यात  सम्बन्धी  प्रतिबन्धों की  बातों  को

 हम  हटा  रहे  हे  कौर  भविष्य  में  जो  करार  होंगे  उनमें  हम  कोशिश  करेंगे  कि  हम  विदेशी  सहायकों

 प्रतिबन्धों को  न  मानें  ।

 मल
 wait  में



 १४  १९५७  सरकारी  नौकरी  सम्बन्धी  विधेयक  रे  १

 महोदय
 :  प्रश्न यह  है  1

 की  विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 a

 सरकारी  नौकरी  सम्बंधी  अपेक्षा  )
 विधेयक

 1  गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री
 :

 में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 संविधान के  wea  १६  के
 खण्ड  (३)  के  अनुसरण  कुछ  क्षेत्रों  में  सरकारी

 नौकरी  की  कुछ  श्रेणियों  के  सम्बन्ध  में  निवास  विषयक  प्रवेश  के  लिये  विशेष
 ~

 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  कप

 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  सरकारी  नौकरियों  के  लिये  भ्रपेक्षित  निवास  सम्बन्धी  शर्त  को  दूर

 कराना है  ।

 हमें  विदित  हे  कि  जब  हमारा  संविधान  बना  था  तो  उसके  अनुच्छेद  १६  (%)  १६  (२)

 में  उपबन्ध  किया  गया  था  कि  सरकारी  नौकरी  के  मामलों  में  भारत  के  सभी  नागरिकों  को  समान

 होगा  इन  अनुच्छेदों  में  गणित  किसी  शर्तें  के  आधार  पर  कोई  भेदभाव  नहीं  किया

 जायेगा  |  इस  समय  हमारा  जो  संगत  विषय  हैं  वह  निवास  सम्बन्धी  दाते  है  ।

 संविधान  के  लागू  होने  के  पूर्व  रोक  राज्यों  या  प्रान्तों  में  यह  नियम  था  कि  जब  कोई  व्यक्ति

 किसी  सरकारी  पद  के  लिये  भ्रावेदन  पत्र  देता  था  तो  उसे  इस  बात  का  भी  एक  प्रमाण  पत्र  देना  पड़ता

 था  किश्वर राज्य  या  प्रान्त  में  निर्धारित  वर्षों  की  safe  तक  रह  चुका  है  ।  यह  wale  ३

 वर्ष  की  होती  थी  पर  कभी  कभी  तो  १५  वर्ष  तक  की  होती  थी  जिससे  बहुत  से  ऐसे  लोग  जो  किसी

 राज्य  या  प्रान्त  में  जाकर  बस  जाते  निवास  की  भ्र वधि  का  प्रमाण  पत्र  नहीं  दे  पाते  थे  ।

 निवास  संत त्री  भ्र पे क्षा  की  यह  शर्तें  बहुत  अनुचित  समझी  जाती  थी  ।  इसी  कारण  संविधान

 में  व्यवस्था  की  गयी  कि  भारत  में  इकहरी  नागरिकता  ही  रहेगी  किसी  भी  राज्य  के  निवासी

 के  साथ  इत  झ्रावारों  पर  कोई  भेदभाव  नहीं  किया  जायेगा  तथा  सत्र के  लिये  समात  ग्रिपर  र  होगा  ।

 ऐसे  आधारों  जिन  पर  भेदंभाव  नहीं  जाना  निवास  की  भो  शर्तें  है  ।  अप

 देखेंगे  कि  संविधान  के  अनुच्छेद  १६  के  खंड  (१)  श्र  (२)  में  दो  गयो  शर्तो  में  यह  शत  बहुत

 महत्वपूर्ण  हे  |

 उस  समय  हमें  पं विवान  कਂ  निर्माण  करते  समय  उस  समय  की  परिस्थितियों  को  भी  ध्यान

 में  रखना  पड़ा
 था  ।  दो  उपबन्ध

 रखे  गये  थे
 ।  ग्रतुल्छेर  १६  के

 खंड
 ३  में

 प्रौढ़  दूसरा  ग्रतुच्छेद

 ३४  में  ।  इनके  संबंध  में  केवल  संसद् को  राज्य  सरकारों  को  नियम  बनाने  का  अधिकार

 दिया  गया  था  ।  संसद्  को  यह  भी  अ्रविकार  दिया  गया  था  कि  कुछ  विशे  जातियों  के  कूछ  विशेष

 सुविधा की
 व्यवस्था

 के  लिये  भी  कानून  बना  सके
 ।

 यह  भी  तय  हुजरा  कि  विभिन्न  राज्यों  या  प्रांतों  में  जो  वर्त  तात  अधिनियम  था  नियम  है  वह

 तब  तक  चालू  रहेंगे  जब  तक  कि  संसर  उनमें  रूपभेद  न  कर  दे  या  उन्हें  प्रभावशून्य  न  बना  दे  ।  इस

 प्रकार  संविधान  में  tad  रखी  गयी  थीं  ।

 न

 में
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 eat  पैदा  gat  कि  संसद् इस  संबंध  में  विधान  क्यों
 न  बनावे  ।  उसमें  राज्य  पुनर्गठन

 आयोग  बैठा  उसने  राज्यों  के  पुनर्गठन  संबंधी  अनेक  बातों  के  बारे में  अपनी  सिफारिशें पेश  कीं  ।

 aria  ने  अपनी  सिफारिश में  यह  बताया  कि  निवास  संबंधी  अपेक्षा  की  दाते  को  aerate

 हटा  दिया  जाये  ।  उनके  प्रतिवेदन  के
 पैरा  ७८६,  ७८७  कौर  ७८८  में  उन्होंने  कहा  हैं

 कि  सरकारी

 नौकरियों  के  लिये  निवास  संबंधी  ad  को  शी  घ्ञातिशीघ्र॑  हटा  दिया  जाये  ।

 होंने  झपने  प्रतिवेदन  में  यह  भी  कहा  है  कि  इन  भेदभाव  संबंधी  कानूनों  को  रह  करने

 के  लिये  तथा  सभी  भारतीयों  चाहे  वे  किसी  भी  प्रदेश  या  राज्य  के  निवासी  सरकारी  नौकरी

 के  लिये  अह  बनाने  के  लिये  सरकार  ताकत  कार्यवाही  करे  ए  सरकार  ने  विभिन्न  राज्य  सरकारों

 परामर्श  से  इस  विषय  पर  विचार  किया  |

 राज्य  पुनर्गठन  अघिनियम  जब  पारित  किया  गया  तो  भाषा  संबंधी  ५ अनक  सुरक्षाबलों  पर

 विचार  वि  या  गया  तौर  इन  विचारों  को  राज्य  सरकारों  के  पास  भेजा  गया  ।  इस  संबंध  में  जो  परिपत्र

 सभा  पटल  पर  रखा  गया  था  उसमें  हमने  इच्छा  प्रकट  की  थी  कि  सरकार  चाहती हैँ
 कि  भाषा  संबंधी

 सरकारों  की  दृष्टि  से  सभी  राज्य  सरकारें  समान  रहें  ।

 '४-€-५७  को  वह  परिपत्र  सभा  पटल  पर  रखा  गया  था  ।  उसके  पैरा  १४  में  निवास  संबंधी

 miter  का  एक  विशेष  उत्लेख  किया  गया है  |  इसके  बाद  भ्रनुच्छेद  १६(३ )
 का

 उल्लेख  करते  हुए

 यह  भी  कहा  गया  कि  सरकार  यह  बिल्कुल  आवश्यक  नहीं  समझती  कि  राज्य  की  किसी  भी  नौकरी

 के  लिये  निवास  संबंधी  शअ्रपेक्षा  की  शर्त  श्रावक  हो  ।  पैरा  १४  में  ant  कहा  गया  हैँ  कि  दिये  गये

 कुछ  वचनों  तथा  कुछ  परिस्थितियों  के  कारण  कुछ  विशेष  वर्ग  की  सेवाओं  विशेषतया  अ्रधीनस्थ

 aaa  इससे  अलग  रखा  जाये |

 दिये  गयें  वचनों  का  इस  प्रकार  area  हैं  कि  जब  राज्य  पुनर्गठन  विधेय

 पर  विचार  हो  रहा  था  तो  विंमान  ग्राहक  प्रदेश  के  तेलंगाना  भाग  तथा  श्रांध्व  भाग  के  नेता  घरों  के
 बीच

 एक  करार त्  था  |  इस  करार  को  भी  सभा  पटल  पर  गया  था  ।  उसमें  कहा  गया
 है

 कि  पांच

 वर्ष  की  sofa  लिये  सेवाओं में वैलंगाना क्षे में  तेलंगाना  क्षेत्र  के  लोगों  को  अन्य  लोगों  के  सामने  कायमी  कता

 दी  जाये  ।  अर्थात  कुछ  Wales  सेवाओं  में  तलंगाना  क्षेत्र  में  निवास  की  sever  की  शत  रखी  जाय  ।

 से  सरकार ने तेलंगाना  क्षेत्र  के सुरक्षा्रों  के  संबंध  में  भी  एक  खंड  उस  करार  में  रखा  गया

 स्वीकार  कर  लिया  था  शौर  इन  सुरक्षाबलों  क  एक  प्रति  भी  १०-८-५७  को  सभा  पटल पर  रख

 गयी थी  ।  पूरा  में  स्पष्ट  उल्लेख  है  कि  ५  वर्ष  की  अवधि  के  लिये  कुछ  विशे  sami  में

 तेलंगाना  के  लोगों  को  निवास  की  अ्रपेक्षा  की  गत  की  सुविधा  दी  जायेंगी  ।  इन  सेवाओं  में  जो  स्थान

 उनको  वर्तमान  SaaS  नियमों  जिन्हें  मुल्की  नियम  कहते  अधीन  निवास  संबंधो  शर्तें  पूरी

 करनें  वाले  व्य वित्त यों  द्वारा  ही  भरा  जायेगा  |

 इस  बात को  ध्यान  में  रख  कर  केन्द्रीय  सरकार ने  राज्य  सरकारों  से  भी  परामर्श ar

 सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  दो  बार  परामर्श  किया  ।  एक  बार  तो  तब  परामर्श  किया  गया  था  जब

 राज्य  सरकारों  के  पास  वह  परिपत्र  भेजा  गया  था  जिसमें  इस  विशेष  सुरक्षा  का  भी  जिक्र  था  ate  अब

 जब  सरकार  ने  यह  विधेयक  तेयार  किया  है  तो  इस  विधेयक  की प्रतियां  भी  राज्य  सरकारों  के  पास

 भेजी  गई  ह  और  उनसे  कहा  गया  हूँ  कि  यदि  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  के  संबंध  में  उन्हें  कुछ  कहना

 होतो  जल्दी  से  केन्द्रीय
 सरकार  को  सूचित

 करें  ।
 किसी

 भी
 राज्य

 सरकार ने  हमारे  पास  कोई

 आपत्ति  नहीं  भेजी  है  ।  गृह-कार्य  मंत्रालय  ने  यह  मान  लिया  है  कि  गत  ag  हमने  जो  परिपत्र

 भेजा था  उससे  इस  विधेयक से  भी  राज्य  सरकारें सहमत  हैं  ।
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 में  सभा  को  बताना  चाहता  हूं  कि  अनुच्छेद १६(१)  १६  (3)  के  सभी  राज्यों

 को  समान  स्तर  पर  लाने  का  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  कदम  है  ।  इन  सभी  बातों  पर  विचार  कर
 लेने

 के

 बाद
 यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  हू

 इस  विधेयक  का  दोहरा  प्रयोजन  है  ।  केवल  संसद  राज्य  सरकारें  नियम  तथा

 कानून बना  सकती  है  ।  यही  बात  संविधान  के  अनुच्छेद  ३५  में  कही  गयी  है  ।  इस  विधेयक
 का

 एक  उद्देश्य उन  सभी  प्रचलित  कानूनों को  रद  करना है  जो  राज्यों  में  निवास  संबंधी
 प्रदेश  को

 कुछ  सेवाओं की  पेशावरों  के  लिये  श्रावस्ती  बनाते हैं  श्र  दूसरा  उद्देश्य  यह  भी  हे  कि  कुछ  स्थानीय

 श्रावस्यकताओओं को  भी  ध्यान  में  रखना  चाहिये  |  स्थानीय  भ्रावस्यकताश्रों  के  मामले  को  २  भागों  में

 विभाजित  किया  जा  सकता  आध्र  प्रदेश  के  तेलंगाना  भाग  की  श्रावइ्यकता  |  तेलंगाना

 के  लोग  इस  बात  के  लिये  इच्छक  थे  कि  उनको  ऐसी  कुछ  सुविधा  aaa  मिले  जो  उन्हें तब  उप

 लब्ध थी  जब  वे  हैदराबाद  राज्य के  भाग  में  थे  ।

 इस  संबंध  में  में  राज्य  पुनर्गठन  प्रिया  के  प्रतिवेदन के  परा  ३७८  का  जिक्र  करना  चाहता

 उसमें  कहा  गया  है  कि  विशाल  are  प्रदेश  के  निर्माण हं  ।  इस  पेरा  में  यह  सवाल  उ उठाया  गया  UT  |

 के
 विरोध  का  एक  मुख्य  कारण यह  भी  था  कि  तैलंगाना  क्षेत्र  के  जो  हैदराबाद राज्य  का  एक

 भाग  इस  बात  से  भयभीत  थे  कि  इस  प्रकार  आंध्र  में  उनके  मिल  जाने  से  सरकारी  नौकरियों  का

 सारा  काम  श्रांध्व के लोग के  लोग  ही  उठायेंगे तैलंगाना  के  लोग  उससे  वंचित  रह  जायेंगे  क्योंकि

 तलंगाना  शिक्षा  की  दृष्टि  से  बहुत  पिछड़ा  garg  |

 इसी  आधार पर  पूर्व  आंध्र  तथा  तेलंगाना  क्षेत्र  के  नेताओं के  बीच  एक  करार  $  था  उसे

 भी  मानना  BTA है  ।

 *
 जहां  तक  राज्य  क्षेत्रों  का  संबंध है  कुछ  राज्य  क्षेत्र  सीधे  केन्द्रीय  सरकार  कैटरीना

 हूं  पौर  उनकी  अवस्था  काफी  पिछड़ी हुई हैं  उन  क्षेत्रों  के  लोगों  को  भी  कुछ  प्रोत्साहन  उश लक

 ग्रावश्यक  है  ।  ऐसे  रासा  गों  के  लम  साहस  पेर  त्रिपुरा शर  मणिपुर  हैं  ।  इन  क्षेत्रों के  संबंध

 में  यह  उचित  समझा  गया  कि  वहां  भ्रधीनस्थ  सेवायों  के  लिये  जो  नियम  प्रचलित  हैं  उन्हें  आगामी

 att rsa ४  वर्षों  तक  जारी  रहने  दिया  जाये  ।  पर  जहां  तक  उच्च  सेवायों  प्रात  गज्टेड  सेवाओं  का

 हैं  उन्हें  समान  ही  माना  जाये  ।  इन  सेवाओं के  संबंघ  में  संविधान के  pa  च्छेंद  १६  के  सबको

 समान  अवसर  दिया  जायेगा  |  केवल  अधीनस्थ  सेवाओं  के  संबंध  में  इन  तीन  पिछड़े इलाकों  में  अपवाद

 किया  गया  हैं  ।  अरन्य  सभी  मामलों में  समानता  बरती  जायेंगी ।

 विधेयक  के  इन  उपबन्धों  कैटरीना  राज्य  विधान  सितारों  द्वारा  पारित  को  गई  सभी  fata

 का  संरक्षण हो
 जायेगा

 ।
 में  नहीं  जानता  हूं  कि  कहीं  कोई  विधि  पारित  हुई  है  या  किन्तु  सभी

 मामलों में  सभी  क्षेत्रों श्र  राज्यों  में  उक्त  बात के  अधीन  तथा  इस  अपवाद को  छोड़कर  विधियों

 का  निरसन कर  शिप्रा  गया  इस  प्रकार  स्थिति  संविधान  के  भ्रनच्छेंद  १६  के  खंड  १  कौर  २  के

 समकक्ष हो  गई  है  ।

 ये  विधेयक के  मुख्य  उपबन्ध
 हैं

 ।
 अरब  में

 उपबन्धों
 का  संक्षेप  में  जिक्र  करता हूं  ।  खंड २

 उद्देश्यों  के  निरसन  रंग  से  संगीत हैं हैं
 यह इस

 विधेयक  का  प्रमुख  शौर  सबसे  महत्वपूर्ण  रंग हे  ।

 दूसरी  बात  उन  अपवादों  के  संबंध  में  है  जिनका  मैं  प्रभी  जिक्र  कर  चुका हुं  ।  केन्द्रीय  सरकार  ae

 कारी  गजट  में  अधिसूचना  द्वारा  ऐसे  नियम  विदित  कर  सकती है  जो  अध्  प्रदेश  राज्य  सरकार  को

 अधीनस्थ  अथवा  नियुक्तियों  हिमाचल  मनीपुर  कौर  त्रिपुरा  के  प्रशासक  के

 अधीन  अधीनस्थ  सेवाओं  अथवा  नौकरियों  के  लिये  ग्रा वास  की  wear  से  संबंघित  हों  ।  ये  ग्रधीनस्थ
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 श्री

 सेवायें  सरकार  के

 अधीन हैं  ऐसी  ही  सेवायें  स्थानीय  निकायों  के  अधीन  भी  हो  सकती  हैं  ।  उनके

 लिये भी  व्यवस्था  की  गई  ये  नियम  प्राण  प्रदेश  के  तेलंगाना  हिमाचल  मनीपुर  कौर

 Pager  के  संघ  क्षेत्र के  केंटोनमेंट  बोर्डों  को  छोड़  कर  प्राय  स्थानिय  निकायों के  अ्रधीन  किसी

 नौकरी  waar  सेवा  में  तैलंगाना  क्षेत्र
 ग्रीवा

 संघ
 क्षेत्रों  के  wax  नियुक्ति  के  निवास  विषयक

 अपेक्षायें विदित  करेंगे  ।

 शंका  दूर  करने  के  लिये  श्रथीनस्थ  सेवा  की  परिभाषा  की  गई  हैं  ।  भी  विधिष्टरूप  से

 उल्लिखित  कर  दिया  गया  हे  कि  तहसीलदार का  पद  इस  विधेयक  के  प्रयोजन  के  लिये  Malay  पद

 समझा  जायेगा  जिससे  स्थानीय  व्यक्ति  उससे  लाभ  उठा  सकें  ।

 नियम  बनने  के  उपरांत  उन्हें  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  तथा  सभा  उल्लिखित  wats

 कं ग्रन्दर उसम श्रावययक उसमें  परिवर्तन  कर  सकेगी ।

 खंड  ५  में  यह  विशिष्ट  रूप  से  उल्लिखित  है  कि  यह  विशेष  अपवाद  केवल  y  त्री  तक  जारी

 रहेगा |  तदबीर  भ्रनच्छंद  १६  में  उल्लिखित  स्थिति लाग  हो  जायेगी  ।  जिसके  welts  भारत  के  किसी

 भाग  का  निवासी  केन्द्रीय  सरकार  अथरा  किसी  भी  राज्य  के  अधीन  नौकरी  करने  का  ऑ्रधिकारी

 होगा  ।  अर्थात  सबको  समान  प्रसर  दिया  जायेगा  कौर  किसी  प्रकार  का  पक्षपात  नहीं  किया  जायेगा  ।

 मग् राशा  करता  हूं  सभा  यह  विधेयक  स्वीकार  करेगी  |

 महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करा  ।  कया  दो  घंटे  इस  विधेयक  की  सामान्य  चर्चा  के  लिये

 तौर  एक  घंटा  खंडवार  चर्चा के  लिये  पर्याप्त  होंगा  ।

 |  क्या  श्रावित  विषयक श्री  मोहम्मद  इमाम  :  में  एक  स्पष्टीकरण  चाहता

 ग्रहेंता के साथ के  साथ  साथ  प्रादेशिक  भाषा  इत्यादि  की  जानकारी  होना  भी  आवश्यक  होगा ?

 rages  मंत्री  (  पंडित गो०  ब०  ag  विधेयक  राज्य  सरकारों को  इस

 सम्बन्ध  में  दिये  गये  प्राधिकार  का  नियंत्रण  नहीं  करता  है
 ।

 यह  केवल  निवास  से  सम्बन्ध

 खता  हूं
 ।

 प्रात  केवल  उस  राज्य  में  निवास  न  होने  के  कारण  किसी  को  नौकरी  सें

 भ्रमित
 न

 किया  जाय
 ।

 इस  प्रकार  इसे  संविधान  के  mass  १६  के  अनुसार कर  दिया

 गया  हूं
 ।

 धन्य  बातों  के  सम्बन्ध  संविधान  के  द्वारा  लगायी  गई  सीमाओं  के  अधीन

 राज्य  सरकार  स्वतंत्र ह  ।

 उपाध्यक्ष  क्या  श्री  इमाम  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हें  ?

 श्री  मोहम्मद  मंत्री  महोदय  ने  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  स  परामर्श

 कर
 लिया  हैं

 ।
 यह  आवश्यक है  ।

 श्री  झ्०  चे  गुह  में  इस  विधेयक का
 करता

 हूं  इसके
 राज्य  पुनर्गठन

 प्रायोंग  की
 एक

 महत्वपूर्ण  सिफारिश  को  पूरा  किया
 जा  रहा हे  तथा

 fra
 संविधान  में  भी  इसके  प्रयोजन  के  लिये  संशोधन  किये  गये  हैं  ।  eyed  विधेयक  के  द्वारा

 राज्य  grist  site  की  केवल  एक  सिफारिश  को  क्रियान्वित  गया  है  जब  कई
 अन्य  महत्व  सिफारिशें बाकी  हे  ी

 ore  ee

 अंग्रेजी  में



 गुरुवार  ४  १९५७  सरकारो  नौकरी  संबंधी  विधेयक  2 SY

 वस्तुतः  विभिन्न  राज्यों  के  नियमों  तथा  उपनियमों  में  बहुत  हूं  तथा
 इस

 प्रकार

 भाषा  सम्बन्धी  wey  संख्यक  लोगों  से  व्यवहार  किया  जाता  है  परिणाम  यह  होता

 हैं  कि  भाषा  सम्बन्धी  प्रति  संख्यक  लोगों  को  भाषा  बहुसंख्यक  लोगों  की  दया पर

 इसलिये  केंन्द्रीय  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  भी  ध्यान  देना  चाहिये  ।
 रहना  होता

 इस  विधेयक  से  निवास  संम्बन्धी  श्रनहूंता  तो  दूर  होती  है किन्तु
 यदि

 राज्य  चाहे
 तो

 वह  भाषा  सम्बन्धी  श्रीलता  लगों  सकती  है  ।  इस  प्रकार  विधेयक  के  क्षेत्र  को  सीमित  किय

 जा  सकता है  ।

 सरकार  का  यह  विधान  केवल  सरकारी  नौकरियों  के  सम्बन्ध  में  लागू  होता  है  लेकिन

 सरकार  का  यह  भी  क्तेंव्य  हे  कि  वह  भाषा  सम्बन्धी  भ्रमण  संख्यकों  की  जीविका  की  प्रत्य

 समस्याओं  की  कौर  भी  ध्यान  दे  जिससे  उन्हें  इत्यादि  की  सुविधायें

 प्राप्त  हो  सकें  ।  क्योंकि  कई  बार  ऐसा  gat  है  कि  भाषा  सम्बन्धी  अल्प-संख्यक  वर्ग  का

 होने  के  कारण  ही  कई  विद्याथियों  को  छात्रवत्ति  से  वंचित  कर  गयो  है  |

 इस  सम्बन्ध  में  सभा  का  ध्यान  ४  सितम्बर  Fee  को  सभा  पटल  पर  रखे

 गये  एक  ज्ञापन  की  प्रो  दिलाना  चाहता  था  ।  ज्ञापन  में  कई  ऐसी  घटनाओं  का  उल्लेख  किया

 गया ह  जहां  भेदभावपूर्ण  बर्ताव  किया  गया  ।  उदाहरणार्थ  मछली  मारने  के  ठेकों  के

 सम्बन्ध  में  निजी  भ्र धि कारों  पर  प्रतिबन्ध  लगाना
 ।

 इसी  ज्ञापन  की  कंडिका
 १३  में  सरकार

 ने

 ay  सरकारों  को  सरकारी  नौकरियों  में  नियुक्ति  सम्बन्ध  परीक्षाओं  में  गल्प  पंख्यकों की  भाषा  को  भी  मान्यता  देने  की  सिफारिश  की  है

 वस्तुत  यह  केवल  भाषा  सम्बन्धी  अल्प  सैनिकों  के  हित  का  नहीं  है  च्  यह

 प्रश्न  सार  राष्ट्र  की  एकता  का  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  को

 निश्चित  स्पष्ट  area  देने  चाहियें  ।  तथा  इसके  क्रियान्वित  होने  में  जो  प्रगति  हुई  हो

 उसके  सम्बन्ध  में  प्रतिवेदन  सभा  पटल  पर  रखना  चाहिये  |

 के  यह  सुझाव  रखा  गया  था  कि  भाषा  सम्बन्धी  अल्प  सैनिकों के  हितों

 की
 रक्षा  करनें  क़े  लिये  राज्यपाल  को  प्राधिकृत  किया  जाय  लेकिन  सरकार

 ने
 इस  सुझाव

 को  स्वीकृत  कर  दिया  |  मुझे  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  भी  कहना  नहीं  है  तथापि  सरकार

 किसी  ऐसे  उपयुक्त  प्राधिकारी  की  नियुक्ति  करनी  चाहिये  जो  ज्ञापन  में  रखे  गये  प्रस्तावों

 को  राज्य  सरकारों  द्वारा  क्रियान्वित  करवाये  ।

 निवास  के  गीत  के  कारण  भी  बहुत  कठिनाई  हो  रही है  ।  कई  राज्यों  में

 विधियां  लाग  हें  जो  sea  राज्य  के  निवासियों  को  वहां  सरकारी  नौकरी  के  लिये  श्रीमंत

 कर  देती  हैं  ।  पूर्वी  पाकिस्तान  से  भराये  हुये  शरणार्थियों  को  शरणार्थी  छात्रवृत्ति  से  केवल

 इस  कारण  वंचित  कर  दिया  गया  है  कि  उनकी  मातृभाषा  बंगला  है  ।  ऐसी  स्थिति

 शोचनीय  है
 ।

 मे  नहीं  कहू  सकता  हूं  कि  इस  स्थिति  में  कितना  सुधार  gem है

 इसमें  भ्रमण  सैनिकों  सम्बन्धी  आयुक्त  का
 भी

 जिक्र  किया  गया  हू  तथापि  उसकी  शक्ति

 तथा  प्राधिकार
 के

 सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  कहा  गया  है  उनको  स्पष्ट  रूप  से  निर्दिष्ट
 किया  जाय  |



 रे
 ६
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 [
 श्री

 fo  चे
 गुह

 |

 साथ
 ही  ग्रा योग  की  oa  सिफारिशों  और  ज्ञापन  में  दिये  गये  अन्य  सुधारों  को

 हय

 भी  क्रियान्वित  जाय  तथा  सरकार  को
 इस  ब  4  गौर  करना  चाहिये कि  राज्य

 सरकार  इन्हें  उचित  रीति  से  क्रियान्वित  करें  ।

 श्री  दशरथ
 देव

 में  इस  विधेयक की  भावना से  पुरी  तरह  स

 साथ  ही  विधेयक में  मनीपुर  ate  हिमाचल  प्रदेश  के  संघ  क्षेत्रों  के  निवासियों

 को  कुछ  विशेषाधिकार  दिये  गये  हें  ।  में  उनका  समर्थन  करता  हुं  क्योंकि  इन  प्रदेशों

 निवासी  बहुत  पिछड़े  हैं  तथा  वे  प्रत्य  राज्यों  की  प्रतिस्पर्धा  के  समक्ष  नहीं  ठहर  सकते  हें  ।

 त्रिपुरा  की  सरकार  ने  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों तथा  प्राइमरी  स्कू  के  सहायक  अध्यापकों

 की  नियुक्ति  के  लिये  भी  कुछ  प्रतिबन्ध  लगा  रखें  हैं  ।  प्राइमरी  की  कक्षाओं  को  पढ़ाने

 के  लिये  ब्यक्ति  का  मैट्रिक  पास  होना  भझ्रनिवाय  नहीं  है  तथापि  भ्रांति  की  इस  शत  के  कारण

 शौर  भ्रनुसुचित  ख़ादिम  जातियों  में  wear  प्राप्त  कम  व्यक्ति  होने  के  कारण  वहां  के  सभी

 पास्थाता्रों में बंगाली में  बंगाली  नषथ्यापक  हैं  ।  बालक  उनकी  भाषा  नहीं  समझते  हैं  ।  गर्त  कर्ब  उन्हें

 ख़ादिम  जातियों  की  भाषा  सिखाने  के  लिये  एक  स्कूल  खोला  गया  ह  वस्तुतः  इस  प्रकार

 की  नीति  वहां  के  निवासियों  के  लिये

 बात  घोषित  पदाधिकारियों  के  सम्बन्ध  में  है  ।  त्रिपुरा  में  जितने  भी  बड़े
 घोषित

 पदाधिकारी  हें  वे  यद्यपि  सभी  त्रिपुरा  मे ंही  नियुक्त  किये  गये  हैं  तथापि वे  वहां  की  स्थानीय

 भाषायें  नहीं  जानते  ।  इस  कारण  वे  वहां  के  ख़ादिम  निवासियों  की  भाषा  नहीं  समझ

 सकते हें  ऐसी  नौकरियों  में  केवल  ऐसे  ही  व्यक्ति  को  नियुक्त  किया  जाय  जो  स्थानीय

 भाषायें  जानता  हो

 निःसंदेह  यह  विधेयक  बहुत  seg  है  तथापि  सरकार  को  यह  भी  देखना  चाहिये
 f

 व्यावहारिक  रूप  में  भी  विधेयक  पर  aaa  होता  है  या  नहीं  ।  उन्हें  इस  बात  पर  गौर  करना

 कि  नियम  बनाते  समय  सभी  बातें  उनमें  a  जायें  प्रौढ़  उन  नियमों  का  पुरी

 तरह  पालन  किया  जाय  तभी  इस  विधेयक  से  लाभ  की  oem  की  जा  सकती  हैं  |

 में  इस  विधेयक का  समर्थन  करता  हूं
 । पंडित  ठाकुर  दास  भागने

 ag  विधेयक  संविधान  के  अनुच्छेद  १६  पर  आघारित  है  ।  संविधान  बनाते  समय  हमारा

 उद्देश्य  यह  था  कि  हमारा  संविधान  व्यापक  हो  तथा  उससे  राष्ट्र  की  एकता  को  बल  मिले
 ।

 इस  उद्देश्य  की  प्रति
 के

 लिये  उक्त  श्रनुच्छेंद  में  यह  उपबंध  किया  गया
 कि

 नौकरियों  का

 नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  किसी  प्रकार  का  भेदभाव  न  किया  जाय  ।  कौर  साथ  ही  हमने

 अ्रनच्छेद  १३(२)  भी  पारित  किया  जिसके  अनसार  सभी  राज्यों  की  ऐसी  तत्कालीन  विधियां

 जिनसे  उक्त  प्रनुच्छेंद  का  उल्लंघन  होता  हो  निरसित  कर  दी  गई  ।  लेकिन  इन  विधियों  को

 निरसन  करने  का  अधिकार  राज्यों  को  न  देकर  क्रन्दन  को  दिया  गया  ।  केन्द्रीय  सरकार  दस

 ay  बाद  इसਂ  कार  को  कर  रही  है  ।  में  इसके  लिये  मंत्रालय  को  दोष  नहीं  देता  हूं
 ।

 वस्तुत

 उन्होंने  ठीक  ही  किया  है  क्योंकि  इस  श्रादशं  को  क्रियान्वित  करना  wart  काय  नहीं  ह

 बहु  से  राश्य  स्वयं  इसका  विरोध  करते  हैं  |

 ee  ाायएल्एगएएतएथ

 मिल  अंग्रेजी  में
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 जहां  तक  भाषा  सम्बन्धी  निर्योग्यता  का  set  है  भा  नीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  भाषा

 इस  श्रनच्छेद  का  नहीं  हैं  ।  तथापि  भाषा  के  सम्बन्ध  में  शिकायतें की  जाती  हूं  |

 हमारे  दक्षिण  भारतीय  सदस्यों  की  यह  शिकायत  है  कि  भारतीय  प्रशासनिक  सेवाओं  में

 हिन्दी  को  नहीं  मिलना  चाहिये  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  यह  हे
 कि  उत्तर

 भारतीयों  की  भी  यह  शिकायत  नहीं  है  कि  वे  wat  उतनी  अच्छी  नहीं  बोल  सकते  जितने

 दक्षिण  भारतीय  बोल  सकते  हें  उन्हें  नुक्सान रहता  हे  ।

 इस  विधेयक  का  उद्देश  एक  ऐसी  निर्योग्यता  हटाना  जो  बहुत  wa  से  कई

 व्यक्तियों  के  लिये  बाधा  बनी  हुई  है  i  यह  है  निवास  सम्बन्धी  प्रतिबन्ध  |  भारत  में  कई

 प्रान्तीय  लोक  सेवा  आयोग  हें  ।  साथ  ही  सूबों  में  यह  भी  नियम  हें  कि  उच्च  न्यायालयों  के

 न्यायाधीशों  की  एक  निश्चित  संख्या  के  उसी  राज्य  से  नियुक्ति  होनी  चाहिये  कौर  एक  निश्चित

 संख्या  में  बाहर  के  व्यक्तियों  की  नियुक्ति  की  जा  सकती  है  ।  जहां  तक  राज्य  सैनिक

 सेवाओं  का  wea  है  उनमें  भी  नियुक्ति  के  लिये  उम्मीदवार  को  उसी  प्रांत  का  निवासी  होना

 mara  है  ।  विभिन्न  राज्यों  के  विश्वविद्यालयों के  भर्ती  की  शर्तें  इत्यादि  भिन्न  होती

 हें  तथा  कई  कालेजों  में  wa  राज्यों  के  विद्यार्थी  केवल  इस  कारण  नहीं  जाते  कि

 वे  उस  राज्य  के  विद्यार्थी  नहीं  या  उनकों  प्रति  व्यक्ति  शल्क  देना  होता  है  |  इसलिये

 केवल  निवास  सम्बन्धी  निर्योग्यता  को  हटाना  ही  पर्याप्त  नहीं  हैं  सभी  नियोजित

 हटानी  चाहियें  ।

 जहां  तक  निवास  सम्बन्धी  अपेक्षा  का  प्रश्न  है  इस  से  यदि  एक  व्यक्ति  को  लाभ

 होगा  तो  दूसर  व्यक्तियों  को  हानि  होने  की  संभावना  भी  हैं  |  मुख्य  वस्तु  भ्रनच्छेद  १६  का

 पहिला  भाग  ह  प्रात  प्रवचनों  की  समता  यदि  श्राप  उसका  पालन  नहीं  करेंगे  तो  केवल

 यह  नियम  बनाने  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  कई  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लिये  तो  यह  ad

 बनाये  रखना  ही  हितकर  हे  ।  में  इसका  समन  करता  हं  ।  इस  सम्बन्ध  में  भी  बड़ा  संतोष

 है  कि  ऊंचे  पदों  उसी  राज्य  के  बौद्धिक  व्यक्तियों  को  स्थान  नहीं  मिलता  है  ।  यह  शिकायत

 त्रिपुरा  पीआई  हैं  यही  शिकायत  पंजाब  के  हिन्दी  भाषाभाषी  राज्य
 की  भी

 इस  सम्बन्ध
 में  में  अपने  भाषण  का  एक  अंश  जो  मेंने ने  सभा  में  पहिले  दिया  था  ate  जिसका  स्वयं

 उपाध्यक्ष  महोदय  ने  समर्थन  किया  उल्लेख  करना  चाहता  हूं
 ?

 मेने  कहा  था

 अरब  में  एक  दूसरे  नमूने  का  नया  नक्शा  पेश  करना  चाहता  हूं  में  दरख्वास्त  करता  हूं  कि

 यह  हाउस  उसका  बड़े  ध्यान  से  मुलाहिज़ा  फ़रमाये  कौर
 जो

 में  कहने  जा  रहा  हूं  उसको  ज़रा  अपने

 दिल पर  हाथ  रख  कर  सुने  ।  जालन्धर  डिवीज़न  के  लोग  जिस  के  ares  हिन्दू  a  सिख  दोनों  शामिल

 हैं  उनको  कितनी
 जगहें  मिली  हुई  है  इसका  हाल  में

 ग्राहको
 सुनाना  चाहता  हूं  ।  पंजाब  के  सेंट्रल

 मिन स्टर्ज दो  हें  श्र  दोनों  ही  जालंधर  डिविजन
 के

 हैं
 ।

 पंजाब  कैबिनेट  में  ors  मिनिस्टर  हैं  उनमें  से

 सात  जालन्धर  डिवीजन  के  हैं  ate  एक  हरियाना  प्रांत  का  ।  स्पीकर  प्रौर  चेयरमैन  पंजाब

 के  दोनों  जालंधर  डिविजन
 के  हैं  ।  हाई  कोर्ट  के  जजेज  सब  जालंधर  डिविजन  के  पब्लिक

 स्विस  afar  के  तीन  मेम्बर  तीनों  जालंधर  डिविजन  के  हैं  ।  सर्बाडिनेट  सर्विस  कमीशन  के  तीन

 मेम्बर हें  तीनों  जालंधर  डिविजन  के  हैं  ।

 पंजाब  से  कौंसिल  ग्राफ़  स्टेट  के  लिये  चुने  गये  ars  के  प्राठों  मेम्बर  जालन्धर  के  हैं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  तो  हू  हालत  नहीं रही  हैं  ।
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 पंडित  ठाकुर  दास  भा गंबर  :
 भ्र भी  में  पुरा  कोट  कर  लूं  |

 है वहा  पर  लेजिस्लेटिव कौंसिल  के  १८  नामिनेटेड  मेम्बरों में  से  सिफ  दो  हरियाना  प्रांत

 के  हैं
 ।

 पंजाब  से  चुने  गये  लोक  सभा  के  मेम्बरों  में  से  fag  चौधरी  रनबीर  सिंह  कौर  दो  मेम्बर

 हरियाना  प्रांत  के  बाकी  दूसरी  जगहों  के  हैं  ।

 एक  माननीय  सदस्य  : अरब तीन  हैं  ।

 पंडित  ठाकुर  दास  ८.४  उस  समय  श्री  टेकचंद  ने  बीच  में  टोकते  हुये  यह  कहा  प्रणाली

 से  चुना गया  ।  मेंने  उस  समय  उनको  कहा  था
 :  दऋरान  अम्बाला  के  हैं  लेकिन  ATT

 भी  उसी
 क्लास

 के

 हैं  ।  हरियाना  प्रांत  में  नहीं  मिले  जुले  इलाके  के  विधान  सभा  की  कमेटी  के  मेलबर्न  में  १६  जालंधर

 के  हैं  चार  हरियाना  प्रांत  के  ।  गवर्नमेंट  नामिनेटेड  कमेटी  मैम्बर्स  में  दो  जालंधर
 के

 हें

 हरियाना  प्रांत  का  कोई  नहीं  है  ।  ग्राम  सी०  एस०  कौर  झाई०  ए०  एस० में  २४  हैं गौर

 सब  के  सब  जालंधर के  हैं
 ।

 डिप्टी  अंडर  सेक्रेटरी  ग्र  प्रसिस्टेंट  से  क्रेटर  १४  हैं  कौर
 1.0  ६  6.23.

 सबके सब  जालंधर  के  हैं  ।  ह  इज़  ग्राफ़  दी  डिपार्टमेंट  २०  हैं  कौर
 दो

 को  छोड़

 कर  सब  के  सब  जालन्धर के  हैं  |  वहां  पर  डिप्टी  कमिश्नर  १३  हें  कौर  सब  के  सब  जालन्धर  डिविजन
 के

 सुपरिटेंडेंट am  पुलिस  २०  हैं  कौर  सब  के  सब  जालंधर  डिवीज़न
 के  गजेटेड  श्राफिसर्जਂ

 ३४८  हें  कौर  उनमें  सिफ  ४०  हरियाना  प्रांत  के  हैं  ।'

 में  यह  सारी  फ़ेहरिस्त  आपके  सामने  पेश  नहीं  करना  चाहता  हूं  क्योंकि  मेरे  पास  वक्त  थोड़ा

 है
 ।  ये  fort  तो  मेंने  ऐडमिनिस्ट्रेशन  के  बताये  हैं  ।  जब  में  कालेज  ae  स्कूल्स  की  पोजीशन  बताता

 ह

 श्री  अब्दुल  लतीफ  चपरासी  रह  वह  कितने  कितने  हैं  ?

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने  :
 ड्राप  सब्र  रखिये में  प्रभी  उस  पर  जाऊंगा ।

 उस
 सारी  शिकायत को  सुन  कर  में  atc  चरागे  डिटेल्स  में  नहीं

 जाना
 हमारे  राज

 के  डिप्टी  स्पीकर  साहब  ने  उस  मौके  पर  यह  रिमार्क  किया  था  a  शिकायत  इन्होंने  की  है  में

 उससे  मुत्तफ़िक़  हूं  ।  जहां तक  सर्बाडिनेट  सर्विसेज  का

 सवाल है  मेरे  पास  इस  समय  उनके  मुताल्लिक़  फीचर्स  )  नहीं  हैं  लेकिन  में  अदब  से  अरज़  करना

 चाहता हूं  कि  उस  इलाक़े  की  शिकायत  यह  है  कि

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्राय
 ७  में  तक़रीर कर  रहे  थे

 पंडित  ठाकुर  दास  भाव  :  यह  भ्र वस् था  प्रधान  सेवाशर्तों  में  भी  है  ।  वहां  भी  ।

 देश  में  यह  सामान्य भावना  फैली हुई  है
 कि

 जिस  इलाके  का  मंत्री  होता  है  सभी  लोग  उसी
 स्थान

 से  नियुक्त  किये  जाते  हें  ।  भारत  सरकार  के  कार्यालयों  में  भी  यही  होता  है  जिस  क्षेत्र  का  कोई  बड़ा

 अधिकारी
 होता  है  तो  उसी  इलाके  के  लोगों  की  पद  वृद्धि  होती  हूँ  ।  हमें  इसके  fang  लड़ाई

 लड़नी है  भ्र ौर  पक्षपात  की  इस  जड़  को  उखाड़  फेंकना  Sl  तथापि  मेरे  कथन  का  यह  तात्पर्य  नहीं

 है
 कि

 किसी  एक  खास  वर्ग  के  व्यक्ति  हरियाना वालों  के  साथ  पक्षपात  कर  रहे  हैं
 ।  वस्तुतः  इसका

 कारण  एतिहासिक  है  ।  मुख्य  कारण  यह  है  कि  हरियाना प्रांत  वालो ंने  १८५७ के  विद्रोह में

 तीय  विद्रोहियों  का  साथ  दिया  ।  फलस्वरूप  दंड  के  रूप  में  हरियाना  पंजाब  से  मिला  दिया  गया
 ।

 माननीय  मंत्री  जी  ने  यह  की  थी  कि  विद्रोह  में  जिन  व्यक्तियों  को  हानि  उठानी  पड़ी  है  उन्हें

 कुछ  हर्जाना  दिया  जायेगा  लेकिन  हरियाना  प्रांत
 से

 यह  विषमता  दूर  नहीं  की  गई  ।
 eve # के

 न् [मल  ait  में
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 जब  भारत  विभाजन  प्रौर  भारत  में  शरणार्थियों  का  तांता  बंध  गया  तो  हमने  सभा  में  यह

 विधेयक  पारित  किया  कि  शरणार्थियों  को  नौकरियों  में  पूर्ववतिता  जायेगी  |  तत्पश्चात  पंजाब

 को  दो  क्षेत्रों  में  विभाजित  कर  दिया  निःसन्देह  इसमें  हरियाना  प्रांत  की  स्वीकृति  थी  तथापि

 श्री  पंजाब की  जो  भ्र वस् था  है  वह  केवल  भाषा  के  कारण  नहीं  है  बल्कि  उसका  कारण  यह
 कि

 नौकरियां देने  में  पक्षपातपूर्ण  व्यवहार  किया  जाता  है
 ।

 भाषा
 की  इस  समस्या  का  दो  मिनट  में

 हल

 हो  सकता है  ।  श्राप यह  नियम  अनिवार्य  कर  दीजिये  कि  प्रत्येक  व्यक्ति  को  सरकारी  नौकरी
 पाने

 के

 लिये  दोनों  भाषायें जानना  आवश्यक  होगा |

 हमने  संविधान के  अ्रनुच्छेद  ge  में  जो  संशोधन  किया  था  उसका  rae  यही
 था  कि  पेशे  या

 प्रविधिक  इत्यादि के  संबंध  में  अलग से  नियम  बनाये जा  सकते  हूं

 यदि कोई  व्यक्ति  किसी  प्रदेश  की  भाषा  नहीं  तो  वह ह  पनी  सरकारी  नौकरी  का

 दायित्व  पूरा-पूरा नहीं  निभा  सकता
 |  सरकारी  नौकरी  के  लिये  यह

 भी
 तग चल गा क रहत  रखनी

 चाहिये  कि  सरकारी  नौकरी  के  उम्मीदवार  उस  प्रदेश  विशेष  निवासियों  से  उनकी  भी  भाषा  में

 बात कर  सकें  |  इसमें  न  कोई  गलती  हे  कौर  न  सि५  ।

 इसका
 नागरिक  समानता  पर  भी  कोई  बुरा

 प्रभाव नहीं  पड़ता  ।

 लेकिन मेरी  भ्रांति  तो  यह  है  कि  ७  इस  विधेयक  में  यह  नहीं  कहा  है  कि  यह  नियम

 भाषा वार  से  ही  संबंधित  है  ।  न५  स्वयं  ही  कहा  है  कि  श्राप  यह  निवास  विषयक

 अ्रपेक्षा का  नियम  स्थानीय  श्रावव्यकताश्ों को  देखत  ही  चार  राज्यों के  लिये  बना  रहे  हैं
 ।

 राज्य  पुनर्गठन  विधेयक की  चर्चा  के  मेंने  इस  सभा  में  हैदराबाद  के  संबंध  में

 भी  पेशा  किये  थे  ।  लेकिन  सरकार  तो  किसी  की  भी  बात पर  कान  हो  नहीं  देती  ।  वह  तके-संगत

 संशोधनों  को  भी  ठुकरा  देती  है  ।  संविधान  में  हमने  किसी  भी  समुदाय  को  कोई  विशेषाधिकार

 नहीं  दिये  हैं  ।

 में  हरियाना  क्षेत्र  के  लिये  कोई  विशेष  मांग  नहीं
 कर

 रहा  हुं
 ।

 में  केवल  यही  चाहता  हूं
 कि

 प्रत्येक  क्षेत्र  और  प्रत्येक  प्रदेश  को  सरकारी  नौकरियों  में  समान  प्रतिनिधित्व  दिया  जाये  ।  माननीय

 त्री  को  इस  पर  गम्भीरता  से  विचार  करना  चाहिये  ।  भ्र न्य था  हरियाना  की  जनता  की  भांति  अरन्य

 क्षेत्रों की  जनता  भी  शापने को  इसरो से  न  समझने  लगेगी  ।

 पंडित  नेहरू के  मुख्य  मंत्रियों को  लिखने के  इसके  संबंध  में  कुछ  नहीं  किया  गया

 में  यह
 तो

 मानता  हूं  कि  हरियाना  की  जनता  प्रभाव  कौर  सम्पदा  में काफी  पिछड़ी हुई

 है
 ।

 में  जानता हूं  कि  पंजाब  किसी  गिनती  में  ही  नहीं  भ्राता  ।  भारत  सरकार  में  पंजाब  का  कोई

 प्रभाव ही  नहीं  है  ।

 मुझे  ७५  विषयाँतरित  होने  पर  खेद  है  ।

 में  कह  यह  रहा  था
 कि

 तीन  राज्यों के  संबंध  में  सुरक्षण की  व्यवस्था की  गयी  है  ।  हैदराबाद

 के  संबंध  में
 किये

 गये  सुरक्षण  के  बारे  में  as  दिया  गया  है  कि  उसके  संबंध  में  एक  समझौता  हो  चका

 है  ।  में  पूछता  हूं  कि  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक के  समय  हरियाना के  बारे  में  भी  ऐसा  ही  एक  समझौता

 क्यों  नहीं
 किया

 गया  था  ?  श्राप  यदि  निबटारा करना  चाहते  तो  निबटारा हो  जाता  है  ।  में  चाहता

 हूं  कि  हरियाना  की
 जनता

 को  कुछ  ठोस  अधिकार  दिये  जायें
 ।

 लेकिन  सरकार  ने  उसकी  झोर  कभी

 ध्यान  नहीं  दिया है  ।
 we  उसकी  शिकायत

 है
 कि  पंजाब  में  कोई  समझौता  नहीं  gar  है

 ।

 में  कहता  हूं  कि  गृह-कार्य  ने समझौता  कराया ही  नहीं  है  ।



 ३५०  सरकारी  नौकरी  संबंधी  झरे  (T)  विधेयक  १४  geXy

 ठाकर  दास

 पांच  वर्षों के  बाद  त्रिपुरा  ate  मनीपुर में  क्या  होगा ?

 सुरक्षण तो  केवल  घोषित  पदों के  संबंध  में  ही  किया  गया  घोषित  पदों
 के

 संबंध  में

 नहीं  ।  मेंने तो  ५  संशोधन  में  सभी  पदों  को  सम्मिलित  किया  है  ।  केवल  पटवारियों के  पदों  के

 संबंध  में  सुरक्षण  करने  से  इन  चारों  राज्यों  में  न्याय  नहीं  किया  जा  सकता ।

 हैदराबाद के  संबंध  में  तो  सरकार  ने  प्रत्येक  श्रेणी  के  पदों  का  बंटवारा  कर  दिया  है  ।

 पंजाब  के  लिये में  ऐसे  बंटवारे की  मांग  नहीं  करता  ।  में  केवल  यही  चाहता  हूं
 कि

 पंजाब
 को

 भी

 सरकारी  नौकरियों  में  उचित  प्रतिनिधित्व  मिले  ।  में  एक  एकीकृत  राज्य  चाहता  हूं
 ।

 साथ

 में  यह  भी  नहीं  चाहता  कि  उच्च  पदों  में  पंजाब  को  बिल्कुल  ही  प्रतिनिधित्व
 न

 दिया
 जाये

 मेरी  राय  तो  यह  है  कि  पांच  वर्षों  वाले  नियम  की  wafer  बढ़ाकर कम  से  कम  दस  वर्ष  कर

 दी  जाये  arts यह  विधेयक  १९४७  में  प्रस्तुत  किया इसका  प्रथ  है  कि  अन्य  राज्यों  को  तो  आपने

 १९४७ से  श्री  तक  दस  वर्ष  दिये  अन्य  चार  राज्यों  को  भी  दस  वर्ष  तो  मिलने ही

 चाहिये  ।  उच्च  पदों  कौर  साथ  ही  निम्नस्तरीय  पदों  में  भी  मुख्यतया  उन  ही  राज्यों  के  व्यक्ति  रखने

 के  उनको  दस  वर्ष  का  समय  देकर ही  न्याय  किया  जा  सकता है  ।

 wa  में  केवल यही  कहना  चाहता  हूं  कि  ७,  पंजाब  के  संबंध  में  जो  नीति  अपनाई  है  उसका

 परिणाम  विपत्ति कारक ही  हो  सकता  है  ।  उससे  समूचे  देश की  एकता  तथा  समृद्धि को  खतरा

 हैं

 माननीय  मंत्री  को  इस  विधेयक में  पंजाब  के  हिन्दी  प्रदेश को  भी  सम्मिलित  करना

 चाहिये  ।  हम  केवल  दस  वर्षों  का  समय  चाहते  हें  ।  माननीय  मंत्री  को  मेरा  संशोधन  स्वीकार  कर

 लेना  चाहिये ।

 दे०  व०  राव  )
 :  इस  विधेयक का  समर्थन  करने  के  में  सभा

 के  सामने  कुछ  ऐसी  wea  महत्वपूर्ण  बातें भी  रखना  चाहता हूं  जिनको  विधेयक  में  सम्मिलित  करना

 पड़ेगा  ।  तेलंगाना
 में

 केवल
 निवास  संबंधी  श्रीताओं  का  प्रश्न  नहीं  कुछ  अरन्य  चीजें  भी  हैं  जिनके

 कारण  प्रा
 प्रदेश

 के
 तैलंगाना  वाले

 भाग
 को  इस  विधेयक  में  सम्मिलित  किया  गया

 उदाहरण  के  नौकरियों  के  एकीकरण  के  बाद  शादी  की  अन्य

 समस्यायें  भी  उठ  खड़ी  हुई  हैं  ।  घोषित  ate  दोनों  प्रकार  के  अफसरों को  यह  भय  बना

 रहता  हे  कि  एकीकरण के  बाद  कहीं  उनकी  उपलब्धियां पहले  से  कम  न  कर  दी  जायें  ।  wife

 कर्मचारियों  को  पहले  यह  सुविधा  थी  कि  उनका  स्थानांतरण  नहीं  किया  जा  सकता  था  ।  गृह-कार्य

 मंत्री को  इन  पर  विचार  करना  चाहिये  ।

 राज्यों  के  पुनर्गठन  से  पैदा  होने  नौकरों  संबंधी  सदस्यों  का  हल  करने  का  दायित्व

 केन्द्रीय  सरकार  पर
 ही  है

 ।  उसे  यह  देखना  चाहिये  कि  एकीकरण  से  पूर्व  तैलंगाना  की

 सरकारी  नौकरियों  में  लोगों  को  जो  वेतन-क्रम  कौर  उपलब्धियां  प्राप्त  थीं  वे  मिलती  रहें  ।

 ऐसा  एक  समझौता  हो  चुका  है  कि  इन  सुविधाओं  में  कमी  नहीं  की  जायेंगी  ।  राज्य  पुनर्गठन

 mary  ने  भी  ऐसी  ही  सिफारिश  की  थी  ।  भविष्य  में  जब  भी  नियम  बनाये  इसे  ध्यान  में

 रखा  जाये  ।

 तेलंगाना  में  पहले  भी  एक  पृथकतावादी  आंदोलन  चल
 चुका  है  ।  यदि  इन  समस्याओं  का

 सन्तोषजनक  हल  नहीं  किया  तो  उससे  पृथकतावादी  प्रवृत्तियां  ate  अधिक  बढ़ेंगी ।
 ना

 मिल  अग्रेज़ी  में



 BA १४  १९५७  सरकारों  नौकरी  संबंधी  विधेयक

 में  तनत-नेम
 ह  कपा

 मेरा  ग्रनरोध  ह  कि  विधेयक  ,  इत्यादि  के  मामलों  को  भी  सम्मिलित

 करना  चाहिये  ।

 थ्री  श्रीनारायण  दास  )
 उपाध्यक्ष  संविधान  की  जिस  धारा

 के
 आधार  पर

 यह  बिल  अभी  हमारे  माननीय  मंत्री  ने  उपस्थित  किया  है  उसके  अनुसार  यह  स्पष्ट  होट हू
 कि

 जहां  सिद्धांत में  यह  बात  बहुत  ही  आवश्यक है  वहां  व्यवहार में  जरूरी  है  कि
 किसी प्रकार

 का  एक

 नियम  रक्खा  जाये  जिस  से  पिछड़े हुए  इलाकों के  लोगों
 की

 नियुक्ति  में  कुछ  न्याय  हो  सके
 ।  प्यार

 fas  सिद्धांत  की  बात  at  ऐसों  सिद्धांत  होता  जिप की  अव  लना  नहीं  होनी
 चाहियें  तो

 फिर  संविधान की  धारा  १६  में  जो  सिद्धान्त दिया  गया  उसके  साथ  ही  साथ  धारा  ३४५  में  इस  पंप

 को  यह  अ्रधिकार न  दिया  गया  होता  कि  जहां  इस  प्रकार  के  प्रतिबन्ध  हों  वहां  संसद्  उनको  भी  हटाए

 at  जहां  पर  झ्रावश्यक  समझे  वहां  उचित  प्रतिबन्ध  को  लगावे  भी  ।  इससे  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि

 हिन्दुस्तान  की  उस  समय  की  दशा  को  देखते हुए  संविधान  बनाने  वालों  ने  यह  जरूरी  समझा
 था  कि

 जहां  एक  देश  में  एक  नागरिकता  gare  नियुक्ति  इरादी के  मामले  नौकरियों के  मामले

 सबको  समान  अवसर  वहां  उन्होंने यह  भी  मत  रक्खा  था  कि  देश  के  जितने  हिस्से  हें  सब  बराबर

 के  मौके  के  अधिकारी  तो  लेकिन  हर  प्रदेश  के  सभी  नागरिक  बराबरी के  मौके  का  उपभोग

 करने  के  योग्य  नहीं  हें  ।  जैसा  संविधान  की  प्रस्तावना में  दिया  हुमा  हम  अपने  देश  के  प्रकार  सब

 लोगों  के  लिये  उन्नति  करने  का  बराबर  का  मौका  देंगे  ।  लेकिन  हम  यह  भी  देखते  हैं  कि  प्रभी  तक  हम

 लोग  दिक्षा  जेसी  साधारण  बात  में  भी  बराबर  का  मौका  नहीं  दे  सके  हैं  ।  इसलिये  उस  समय  यह

 जरूरी  समझा  गया  संसद  को  यह  अधिकार  दिया  गया  कि  विभिन्न  प्रांतों की  हालत  को  देखते

 हुए  संसद्  जरूरी  लोगों  के  लिये  आवश्यक  कि  राज्य  के  प्रतिशत  नौकरियों के

 रोजगार के  किसी  प्रकार  का  प्रतिबन्ध  वहां  के  निवास  स्थान  के  संबंध  में  लगाया  जायें

 तो  वह  उसे  लगाने  की  भ्रमणकारी हैं  ।  इसलिये  सिद्धांत  रूप  में  तो  में  इस  बात  को
 मानता  हूं  कि  बहुत  ही

 बरच्छा  होता  कि  ऐसा  समय  जब  इस  देश  के  किसी  भी  प्रांत  किसी  भी  हिस्से  नौकरियों  के

 संबंध
 इस  तरह  का  प्रतिबन्ध

 न  लगाया  जाए  |

 अभी  जैसा  हमारे  माननीय  पीडित  srt  दास  arta  से  काहा  कि  afar  को  पास

 हुए  दस  वर्ष  हो  दस  वर्ष तो  नहीं  हु  पर  सात  वर्ष  अ्रवर्य  हो  गये  |  सात  वर्षों  बाद  सरकार  को

 इस  तरह  का  विधेयक  उपस्थित करने  का  मौका  मिला हैं  ।  में  समझता  हुं  कि  सरकार  इस  बात
 को

 समझती  है  कि  जहां  तक  सिद्धांत  का  areas हिन्दुस्तान  के  हर  नागरिक  को  नियुक्तियों के  संबंध

 समान  मौका  मिलना  चाहिये ।  फिर  भी  बहुत ऐसे  प्रदेश  हैं  जहां  पर  यदि  इस  सिद्धांत  को  लागू

 कर  दिया
 जिसे  न्यायोचित  आधार का  सिद्धांत  कहा  जाता  तो  सब  की  स्थिति  ऐसी  नहीं  है  कि

 वे  इस  समान  मौके  का  लाभ  उठा  सकें  ।  कुछ  ऐसे  इलाके  हैं  जहां  पर  इस  तरह  प्रतिबन्ध  आवश्यक

 है  ।  ग्राम  इस  तरह  का  प्रतिबन्ध  राज्य  की  तरफ से  नहीं  लगाया
 गया  तो  वहां  के  पिछड़े हुए  लोग

 पिछड़े  ही  रह  जायेंगे
 ।

 इसलिये  में  इस  बिल  का  सेन  करता  वहां  जैसा  कि  we  कुछ

 भाइयों ने
 में  भी  इस  संबंध  में  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  सिद्धांत ऐसा  नहीं  है  जिसे  हम  हर

 प्रदेश  में  सोलह  द  लागू  कर  सकें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  श्राप  मुझे  माफ  चूंकि  ag  सवाल  यहां  wor  गया  है  इसलिये में

 कहना  चाहता  हु
 ।  जहां तक  में  समझता  हूं  इस  विधेयक  का  उन

 लोगों
 से  कोई संबंध नहीं  हे  जो  कि

 भाषा  के  अल्पमत वाले  हैं  ।  यह  पिछले  समय  से  सरकारी  नौकरी  are  नियुक्तियों  के  संबंध

 या  किसी  भी  स्थानीय  संस्थाओं  के  अ्रन्दर  नौकरियों  के  संबंध  में  अगर  कोई  निवास-स्थान का

 निबन्ध  लगा  हुआ  तो  उसको  हटाने  के  लिये  है  शौर  प्राप्त  प्रदेश  के  तेलंगाना  क्षेत्र  हिमाचल
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 श्रीनारायण

 प्रदेश  मणिपुर  में  ate  त्रिपुरा  में  कुछ  इस  तरह  का  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिये  ताकि  वहां  के

 लोगों  जो  कि  कक्षा  में  पिछड़े  हुए  नौकरियों  ate  नियुक्तियों के  संबंध  में  कुछ  ज्यादा

 waar मिल  जाये  |  कौर  प्राशि  की  गई  है  कि  इस  बिल  के  जरिये  से  पांच  वर्षों  के  ara  वहां  के  निवासी

 ऐसे  स्तर  पर  पहुंच  जाएंगे  जिस  पर  कि  इस  तरह  के  प्रतिबन्ध  की  उन्हें  आवश्यकता  नहीं  रहेगी
 ।

 इस  मामले  में  जैसा  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  ने  कौर  इन  प्रदेशों के  बारे  में  जो  कुछ  में  जानता

 हूं  उससे  स्पष्ट  है  कि  अगर  सिंह  पांच  वर्ष  के  लिये  इस  प्रकार  का  प्रतिबन्ध  रक्खा  गया  तो  इन  इलाकों

 के  लोगों  को  सब  के  बराबर में  प्रा  सकने  का  मौका  नहीं  ौर  इस  समय  की  बढ़ाना  पड़ेगा  ।

 इससे  अच्छा  होगा  कि  कभी इस  विधेयक  में  इस  अवधि  को  ५  वर्ष  से  बढ़ाकर दस  ag  कर  दिया

 जाये  ।

 wal इस  संबंध  में  हमारे  माननोय  सदस्य श्री  चन्द्र  गह  ने  एक  प्रश्न  उठाया  ।  उनका

 जैसा  ATT  ने  इस  बिल  से  बिल्कुल बाहर  की  बात  थी  ।  यह  बात  सही  हैं  कि  राज्य

 पुनर्गठन  आयोग  नें  सिफारिश  की  है  कि  जो  भाषायी  अल्पमत  वाले  लोग  उनके  अधिकारों की  रक्षा

 की  जाये  ।  में  समझता हुं  कि  किसी  भी प्रदेश के  अन्दर  भाषायी  अल्पमत  वाले  लोग  हैं  तो  उनकी

 भाषा  की  रक्षा  करनी  चाहिये  |  उनको  मौका  देना  चाहिये  कि  वे  भाषा  का  अध्ययन  कर

 अपनी  भाषा की  तरक्की  कर  प्रपनी  संस्कृति की  रक्षा  कर  सकें  ।  यह  जरूरी  हैं  ।  में  भी  यह  बात

 कहना  चाहता हूं  कि  भाषायी  शभ्रल्पमंत  वालों  का  हमको  ख्याल  करना  पड़ेगा |

 मद इस  बात  का  जिक्र  न  करता  ।  लेकिन  चंकी  उन्होंने  कहा  इसलिये  श्राप

 की  ot से  यहां  यह  कहने  के  लिये  उद्यत  हुमा  हुं  कि  यह  ठीक  है

 कि  जो  भाषायी  अल्पमत  वाले  लोग  हैं  उनके  हक  की  हिफाजत  की  उनको

 तरक्की  करने का  मौका  दिया  लेकिन  जिस  प्रदेश  में  वह  नौकरी  करना  चाहते  वहां  पर

 के  बाद  वर्षों  तक  मगर  वहां  की  भाषा  का  अध्ययन  नहीं  करते  तो  इस  तरह  की  बात  मेरी

 समझ  में  नहीं  है  ।  हम  प्राप्त  में  नौकरी  करने  के  भ्रपने  भ्र धि कार  की  रक्षा  करना  चाहते  हैं  इस

 कानून  के  जरिये  लेकिन  वहां  नौकर  हो  कर  उनकी  अच्छे से  भ्रच्छी  सेवा  करने  का  खयाल  हम  न

 रक्खें
 तो  यह  कहां तक  मुनासिब  है

 ?  अ्राघ्र  वालों  की  सेवा  करना  हम  अपना  कत्तव्य  समझते

 ax
 हमें  उसका  अधिकार भी  होना  लेकिन  श्रांधवासी जो  जनता  उसकी जो  भाषा

 वर्षों
 तक  तकरार  में  रहने  के  बाद  भी  नगर  हम  वह  न  जो  कि  उनकी  सेवा  करने  के  लिये

 तो  यह  अनुचित  है  ।  इसलिये  संविधान  बनाने  वालों  ने  जहां  पर  मौलिक  अधिकारों  का  समावेश

 किया  जहां  पर  नौकरियों  ak  नियुक्तियों  के  बारे  में  कहा  हैं  कि  वहां  का  निवास  आवश्यक  नहीं

 वहाँ  भाषा
 के

 लिये  ऐसा  कहीं  नहीं  कहा  है  ।  लेकिन  जिसकी  सेवा  करने  के  लिये  हम  चाहते हैं  कि

 हमारी  नियुक्ति  झगर  उनकी  भाषा  का  जानना  जरूरी  समझा  कोई  राज्य  सरकार  उस

 भाषा
 का

 जानना  लाजिमी
 तो  में  नहीं  समझता  हूं  कि  किसी  भी  सिद्धांत से  उस  राज्य  का  ऐसा

 करना  नाजायज  होगा
 ।

 इसलिये  जहां  तक  भाषायी  शभ्रल्पमत  का  सवाल  में  समझता हूं  कि  उस  का

 समावेश  नहीं  जाना  चाहिये ।  माननीय  सदस्य को  इस  का  जिक्र  करने  का  झ्र धि कार है  कि  उस

 की  रक्षा  थ्रोट
 वह  ऐसा  कर  सकते  लेकिन  में  समझता हूं  कि  जहां  तक  भाषायी  अल्पमत  के

 अ्रधिकारों
 की

 रक्षा  का  प्रश्न  वह  इस  विधेयक  से  बाहर  की  बात  है  कौर  उसका  जिक्र  करना  भी

 उपयुक्त नहीं  है

 स्टेट्स  रिभ्रार्गेनाइजेशन  के  संबंध  में  भी  कुछ  कहा  गया  ।  स्टेट्स  रिभ्रार्गेनाइजेशन  कमिशन

 पुनर्गठन  ने  जहां  इस  बात  का  जिक्र  किया  है  कि  नौकरियों के  संबंध  में  विभिन्न

 राज्यों में  निवास  स्थान  की  आवश्यकता  है  उसे  हटा  देना  उचित  होगा  ।  लेकिन  मैं  समझता हूं  कि
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 बहुत से  राज्यों  में  इस  तरह  का  प्रतिबन्ध  न  भी  होगा  ग्रोवर  बहुत  से  ऐसे  राज्य  होंगे जिन  के
 बारे

 में  में  समझता  हूं  कि  प्रतिबन्ध  होगा  ।  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  के  विचार  से  यह  जरूरी है
 देश  को

 एकता  के  लिये  ।  यह  इसलिये  जरूरी  है  कि  देश  के  तमाम  नागरिक  यह  समझें  कि  यह  हमारा  देश  है

 शर  wt  वह  देश  के  एक  हिस्से  से  दूसरे  हिस्से  में  जाये ंतो  उनको  यह  भान  न  हो  कि  उनको  कहीं

 हिन्दुस्तान का  नागरिक  नहीं  समझा  जा  रहा  हैं  ।  में  समझता  हुं  कि  जिस  सिद्धांत  को  लेकर  यह
 बिल

 ?  ५७
 उ  उप उपस्थित  किया  गया  है  वह  संधा  समर्थन  करने के  योग्य  हैं  लेकिन  wear  होता  यदि  पिछ

 हिस्सों  के
 संरक्षण  की  अवधि  कौर  दी  जाती

 ।
 कभी-प्रभी  मंत्री  जी  ने  बताया  कि  आंघ्रका  कुछ

 हिस्सा  हैं  जहां  के  लोगों  को  श्रीनिवासन  दिया  गया  है  कि  कुछ  feat  तक  उतकों  संरक्षण  मिलेगा  ।

 उनको  यह  संरक्षण  दिया  गया  हैं  कि
 उनके  प्रदेश

 की
 नान  गजेटेड  जगहों को

 उसी

 प्रदेश
 के  लोग  भरें  शर  ऐसा  न  हो  कि  उन  जगहों  को  दूसरे  प्रदेशों  के  लोग  भर  दें  ।  इसी  तरह  से

 जो

 मनीपुर त्रिपुरा  के  लिये  संरक्षण रखा  गया  है  उसका  में  पुरा-पूरा  समर्थन  करता  हूं  ।  लेकिन  में

 समझता  हुं  कि  यह  पांच  वर्ष  की  प्रविधि  कम  है  ।  बरच्छा  होता  यदि  प्रभी  ही  यह  wale  कुछ  बढ़ा

 दी  जाती
 |  ऐसा  न  हो  कि  इस  कानून  में  यह  सुधार  करने  के  लिये  गृह-कार्य  मंत्री  महोदय

 को  फिर इसे  उपस्थित  करना  पड़े  ।  भ्रमर  पांच  वर्ष की  जगह दस  वर्ष  की  शारवती  रंग दी  जाये  तो

 मेरी  समझ  में  मुनासिब होगा  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  इस  विधेयक  का  समान  करता  हूं  ।

 श्री  जाघव  :  माननीय  उपाध्यक्ष  यह  जो  बिल  सदन  के  सामने  है  में

 उस  के  बुनियादी  मकसद से  सहमत  हुं  ।  अभी  प्रभी  मान्यवर  सदस्य  पंडित  ठाकुर  दास  जी  ने  जिस

 बात  पर  जोर  दिया  है  उस  पर  में  थोड़ी  रोहानी  डालना  चाहता  हूं  ।

 सर्विसेज  )  के  बारे में  रेजीडेंस  )  की  वजह  से  कोई  रुकावट  न  हो  यह  बात

 हिन्दुस्तान  की  तरक्की  के  लिये  बहुत  ठीक  है  ।  लेकिन  जो  ate  इंडिया  सरविसेज  हें  उन  में  जबान

 के  कारण  थकावट  पैदा  होती  है  कौर  बहुत  लोगों  को  इस  के  कारण  नुकसान  उठाना  पड़ता  है
 ।  जो

 कम्पिटीटिव  एग्जामिनेशन  परी  जायें  )  होते  हें  उन  में  पास  होने  के  लिये  झ्रादमी  को  अंग्रेजी

 wie  हिन्दी  में  माहिर  होना  चाहिये  ।  हिन्दुस्तान  के  विभिन्न  राज्यों  में  १४  जबाने बोली  जाती  है ं।

 प्रभी  मान्यवर  सदस्य  ने  जो  फिगर  सदन  के  सामने  रखें  हैं  उनसे  मालूम  होता  है  कि

 के  कारण  लोगों  को  इन  सर्विसेज  में  सही  मौका  नहीं  मिलता  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  मान्यवर  सदस्य  का  यह  खयाल  गलत  है  ।  पंडित  ठाकुर  दास  जी  का  यह

 कहना  नहीं  था  कि  ज़बान  की  तकलीफ  की  वजह  से  उन  को  सर्विसेज  नहीं  मिलतीं  ।  वह  कौर  तकली  फें

 बतला रहे  थे  ।

 श्री  जाधव
 :

 उनके  कहने  का  मकसद  में  तो  ऐसा  ही  समझता  हूं  ।

 जो  ate  इंडिया  सर्विसेज  हें  उन  के  बारे  में  मेंने  होम  मिनिस्ट्री  की  रिपोर्ट  को  पढ़ा  लेकिन  उस

 से  मुझे  यह  पता  नहीं  चला  कि  पाल  इंडिया  सरविसेज  में  किन-किन  राज्यों  के  कितने-कितने  लोगों

 को  मौका  मिला  ।  में  कहना  चाहता  हूं  कि  इन  सर्विसेज  में  ज्यादातर  मौका  साउथ  के

 लोगों  बंगाल  के  लोगों  को  कौर  यू
 ०  पी

 ०  के  लोगों  को  मिलता  है  ।  भ्र ौर  जो  दूसरे  लोग  हैं  शौर  जो

 पिछड़े  हुए  हें  उन  को  इन  सर्विसेज  में  मौका  मिलना  मुश्किल  हो  जाता  है  ।  दिन  ब  दिन  हमारा  जबान

 का  स्टैंडों  )  करती  होता  जा  रहा  है  ।  जो  हमारे  देहातों  में  रहने  वाले  लोग  हें  उनको  ये

 जबानें  पढ़ने  का  मौका  नहीं  मिलता  ।  जो  एग्जीक्यूटिव  पोस्टें  हैं  उन  पर  काम

 चलाने के  लिये  जबान  में  भी  अच्छी  काबिलियत  हो  यह  में  जरूरी  नहीं  समझता  ।  इन  सर्विसेज

 के  लिये  लोगों  को  कम  से  कम  एक  जबान  की  अच्छी  महारत  होनी  चाहिये  शर  जो  दूसरी  जबानें  हैं
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 उन  का  काम  चलाऊ  ज्ञान  होना  चाहिये  ।  अगर  सर्विसेज  देने  में  यह  दृष्टिकोण  रखा  जायेगा  तो  जो

 यह
 बुनियादी  सवाल  है

 उस
 को  बहुत  मदद  पहुंचने

 वाली है  तो  में  गृहमंत्री  जी  से  विनती  करूंगा  कि  इस

 बारे  में  जरूर  खयाल
 रखा  जाये  क्योंकि  जो  महाराष्ट्र  के  लोग  हँ  या  जो  गुजराती  जबान  वाले

 या  जो  पंजाब  के  लोग  हैं  या  जो  दूसरे  राज्यों  के  लोग  हें  उन  का  रिक्रटमेंट  )  इन  सरविसेज़ में

 बहुत  बम  होता  है
 ।  इस  के  साथ  साथ  जो  पिछड़ी  हुई  जमाग्रतें  हें  उन  को

 भी  इन  सर्विसेज  में  काफी

 मौका  नहीं  मिलता  ।  क्योंकि वे  जबान  में  माहिर  नहीं  हते हैं  ।  प्रंग्रेजी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  माननीय  सदस्य  से  एक  विनय  करना  चाहता  हूं  ।  यह  बिल  तो  है  रेजीडेंस

 के  मुताल्लिक  पर  इस  पर  बहस  शुरू  हो  गई  जबान  के  मुताल्लिक  ।  कुछ  मेम्बरों  ने  जबान  का  जिक्र

 किया  ड्राप  भी  थोड़ा  जिक्र  कर  दें  ।  मगर  सारी  बहस  जबान  पर  ही  हो  रेजीडेंस  पर  बोला

 ह न  बिल  किसी  दूसरी  चीज़  के  मुताल्लिक  हो  कौर  किसी  दूसरी  चीज़  पर  यह  तो

 उचित  नहीं  है  ।

 श्री  जाघव
 :

 फंडामेंटल  राइट्स  अधिकारों  )  का  जिक्र  किया  गया  अआर उस मं इस उस  में  इस  का

 उल्लेख है है  इसलिये  में  इस  पर  रोशनी  डालना  चाहता  था  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मगर  बहुत  ज्यादा  रोगनी  न  डालें  ।

 श्री  जाधव  :  खर  इतना  ही  काफी  है  |

 श्री  हेमराज  (aT  )  mit  जो  यह  विधेयक  इस  माननीय  सदन  के  सामने  उपस्थित  है  में

 उस  का
 अनुमोदन

 करने  के  लिय  उपस्थित हूं  ।

 अभी-ग्रहण  गह  मंत्रालय  के  मंत्री  महोदय  जिस  समय  वे  ग्रसना  भाषण  कर  रहे  फरमाया

 था  कि  इस  माननीय  सदन  को  ही  इख्तियार  है  कि  रिहायश  के  मुताल्लिक  कोई  कानून  बना  सके  ।

 राज्य  सरकार
 को

 यह  अधिकार  नहीं  है
 ।

 यानी  sere  सर्विसेज
 में

 रिहाइश  के  मुताल्लिक
 कोई  पाबंदी

 लगानी  हो  या  कोई  कानून  बनाना  हो  तो  एसा  यह  सदन  ही  कर  सकता  है  राज्य  की  सेम्बली

 नहीं  कर  सकती  ।

 दूसरा
 प्ट्ड्ड

 उन्होंने  हमारे  सामने  यह  रखा  कि  लोकल  रिक्वायरमेंट  अपेक्षाओ ं)

 को  देखा  जायें  कौर  उस  के  मुताबिक  ax  हिन्दुस्तान  का  कोई  हिस्सा  पिछड़ा  gat  है  तो  उस  के  लिये

 कोई न  कोई  संरक्षण  रखा  जाये  ।  इसी  वजूद  से  उन्होंने  सर्विसेज  की  चार  जगहों  के  लिये  यह  रिहाइश

 का  सरक्षण  रखा  है  ।
 यानी  तेलंगाना  के  हिमाचल  प्रदेश  के  त्रिपुरा के  लिये  ake  मनीपुर

 के
 लिय  ।

 मेरी  शिकायत  यह  नहीं  है  कि  यह  संरक्षण  कयों  रखा  गया  ।  में  तो  उन  को  बधाई  देता  हूं  कि

 उन्होंने  कुछ  पिछड़े  हुए  इलाकों  के  लिये  यह  संरक्षण  रखा  |  वहां  के  जो  रहने  वाले  हैं  वे  तालीमी  लिहाज

 माली  लहाज  से  arte  सियासी  लिहाज  से  भी  पिछड़े  हुए  हैं  ।  उनके  लिये  यह  सं  रक्षण  जरूरी  था  ।

 लेकिन  मेरा  frat  यह  था  कि  यह  बीमारी  कौर  जगहों  पर  भी  है  कौर  उन  जगहों  के  लिये  उन्होंने

 यह  दवा  नहीं रखी  जोकि  इन  चार  जगहों  के  लिये  रखी है  ।

 उपाध्यक्ष  श्राप  जानते  हैं  कि  हमारे  पंजाब  के  तीन  हिस्से  एक  नाथें  का  हिस्सा

 एक  साउथ  का  हिस्सा  शर  एक  दरमियानी  हिस्सा  ।  पंजाब  का  जो  दरमियानी  हिस्सा  है  वह  जालंधर

 का
 मैदानी  हिस्सा  दूसरा  हरियाना  प्रान्त  का  हिस्सा  है

 गौर
 तीसरा  मेरा  पहाड़ी  हिस्सा



 १४  १९५७  सरकारी  नौकरी  संबंधी  विधेयक  yy

 में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  मेरे  मित्र  भागने  जी  के  बोलने  के  बाद  शायद  मुझे  कुछ  कहने
 को

 ज़रूरत न  लेकिन मदि किल यह  है  कि  वह  नाम  तो  हिन्दी  रिजन  )  का  लेते  लेकिन जब

 वह  केस  श्रार्ग्यू  करते  तो  हिन्दी  रिजन  को  छोड़  कर  हरियाना  प्रान्त  पर  चले  जाते  हं
 कौर

 हिन्दी  सीजन  को  भूल  जाते  हें  ।  जिस  किस्म  की  बीमारी  की  वह  शिकायत  करते  उन
 के  यहां

 तो  वह  बहुत  कम  हो  गई  है  ।  वह  बीमारी  पंजाब  के  पहाड़ी  क्षेत्र  में  सब  से  ज्यादा  है  ।  हमारे  कांगड़ा

 डिस्ट्रिकट  झ्र  कंडाघाट  के  हिस्से  में  वही  बीमारी  जोकि  हिमाचल  प्रदेश  में  लेकिन  जो  दवाई

 हिमाचल  प्रदेश  को  दी  जा  रही  वह  हम  को  देने  के  लिये  भारत  सरकार  तैयार  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पंडित  जी  ने  कहा  है  कि  क्लोरोफार्म  एक  हालत  में  कानशस  को

 भ्रनकानशस  करती  है  भ्र ौर  दूसरी  हालत  में  वह  श्रनकानशस  को  बना  देती  है  |

 श्री  हेमराज  :  वह  खुद  भी  श्रनकांशस  हो  जाते  हें  ।  वह  हिन्दी  सीजन  का  नाम  लेते  लेकिन

 हरियाना  प्रान्त  में  चले  जाते  हैं  ।

 स्टेट्स  री-भ्रार्गनाइजेशन  कमीशन  की  रिपोर्ट  में  यह  कहा  गया  था  कि  पंजाब

 के  मदानी  हिस्से  को  किसी  किस्म  की  शिकायत  नहीं  है  न  उन  के  साथ  ना-इन्साफ़ी  होती  है  कौर

 कोई  शिकायत  तो  वह  हरियाना  प्रान्त  वालों  को  या  पहाड़  वालों  को  है  ।  इस  के  साथ  ही  उस

 से  पहले  ही  पंजाब  अ्रसेम्बली  ने  एक  रेजोल्यूशन  पास  किया  जिस  में  इस  बात  को

 तस्लीम  किया  गया  था  कि  पंजाब  के  पहाड़ी  जोकि  उत्तरी  हिस्सा  4l, g,  के  लोग  ग्जूकें

 पोलीटिकली  हर  तरीके  से  बैकवर्ड  हैं  उन  को  सर्विसिज़  में  किसी  किस्म  की  रिप्रेजन्टेदान

 नहीं  मिली  हुई  है
 ।

 उस  रेजोल्यूशन  को  में  पहले यहां  पर  पढ़  कर  सुना  चुका  हूं  मेरी

 शिकायत यह  है  कि  जो  दवाई  श्राप  हिमाचल  प्रदेश  वालों  को  दे  रहे  उस  को  हमें  देने में

 भ्र पना  हाथ  क्यों  खींच  लेते  हें  ।  हिमाचल  प्रदेश  के  भ्र पने  भाइयों  को  में  बधाई  देता  हूं  कि  उनको  जो

 दवाई मिल  रही  उस  से  कुछ  दिन  प्रौढ़  वे  ज़िन्दा  रह  सकते  हें  ।

 में  यह  करना  चाहता  हूं  कि  हमारे  यहां  पहाड़  में  जितने  भी  अ्राफ़िसर  जाते  वे  पहाड़ियों

 को
 न

 जाने  क्या  समझते  हैं
 ।

 वे  समझते  हैं  कि  पहाड़ी  बुद  हें  ौर  इन  को  जिस  तरह  मरजी
 प्लायट  )  किया  जाय  |  पंजाब  गवर्नमेंट  के  जो  सबसे  निकम्मे  आफ़िसर  होते  जिनको

 कोई  द  देनी  di  कालेपानी भेजना  होता  उन  को  कंडाघाट में  भेजा  जाता  है  ।

 उन  लोगों  को  हमें  करने  के  लिये  भेजा  जाता  न  कि  डेवेलप  करने  के  लिये  |  जरगर

 सर्विसिज में  हमारे  जिन  को  हम  से  हमदर्दी  जिन्हें  हमारे  इलाके  को  डेवलप  करने  का

 ख्याल  जो  लोगों  से  तरह  पेश  ्  तभी  हमारे  लोग  बढ़  सकते  हें  ।  माननीय

 पंडित  ठाकुर  दास  ने  जो  शिकायत की  वह  शिकायत  दुरुस्त  लेकिन  मैं  ae  करना  चाहता

 हूं  कि  पहाड़  में  तो  इस  के  मुताल्लिक़  उससे  भी  ज्यादा  शिकायत  है
 |

 इसलिये  वही  दवाई  इस  पहाड़ी

 fort  के  लियें  भी  प्रेस्क्राइब  करनी  चाहिये  ।

 हिन्दी  सीजन  के  लिये  मेंने  एक  waste  रखी  जिस  के  ज़रिये  में  चाहता  हूं  कि  हिमाचल

 प्रदेश  झर  दूसरी  यूनियन  टैरिटरीज़  क्षेत्रों  )  में  सबार्डीनेट  पोस्ट्स  के  लिये  रेज़ीडेंट  का  जो  उसूल

 रखा  गया  वह  गजटेड  पोस्ट्स  पर  भी  हावी  होना  चाहिये  सबार्डीनिट  सर्विसिज़

 के  साथ  उन  का  भी  शुमार  होना  चाहिये
 ।



 ३५६  सरकारी  नौकरी  संबंधी  अपेक्षा  )  विधायक  १४  eve

 हेमराज ]

 हिमाचल  प्रदेश  के  लिये  पांच  साल  का  जो  झर सा  रखा  गया  वह  बहुत कम  है  ।  उनके

 पास  रिप्रेजेंटेटिव  गवर्नमेंट  वह  श्राप  ने  ले  ली  है  ।  इस  पांच  साल  के  भ्ररसे  में  सबारडिनेट

 में  शायद  थोड़े  से  ग्रामीण  जायें  |  वहां  के  स्कूलों  में  जो  लड़के  तालीम  हासिल  कर  रहे  वे  इन  पांच

 सात  सालों  में  पढ़  कर  सरकारी  पोस्ट्स  के  लिये  तैयारी  कर  के  उन  पोस्ट्स  को  नहीं  पा  सकेंगे  |

 आ्रापको  यह  पता  होना  चाहिये  कि  इस  हिमाचल  प्रदेश  में  तमाम  डेवेलपमेंट  रुकी  पड़ी  क्योंकि

 लोकल  आदमी  इतने  पढ़  नहीं  पाये  कि  वे  सर्विसिज़  में  दाखिल  हो  कर  उनको  मेन  (  )  कर  सकें ।

 इसलिये  मेरा  ख्याल  है  कि  इस  ग्रसे  को  बढ़ा  कर  दस  साल  कर  दिया  जाय  |  यह  मनासिब  नहीं  है  कि

 पहाड़  के  एक  हिस्से  ——foret  के  एंक  हिस्से  T—a  sean  बना  दिया  जाय  कौर  बाकी  को

 ही  रहने  दिया  जाये  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  इस  विधायक  का  समर्थन  करते  हुए में  यह  प्रार्थना  करना  चाहता

 हूं  किमेरी  waste  को  मन्जूर  करक  इस  विधेयक  को
 पंजाब

 के  हिन्दी  सीजन  पर  मी  लागू

 कर  दिया  जो  कि  बहुत  दिनों  से से  पिछड़ा  gat

 श्री  ato  प्र०  सि०  दौलता  क्या  इस  विधान
 का  परिणाम  यह  होगा  कि  हरियाना

 गी  जनता  को  प्रादेशिक  समितियों  द्वारा  दी  गई  रियायतें  भी  छीन  ली  जायेंगी
 ?

 श्र  दातार  :  यह  केवल  नौकरियों  के  बारे  में  है  ।

 TH  यह  देख  कर  बड़ी  प्रसन्नता  हुई  है  कि  इस  विधेयक  की  व्यवस्थाओं  का  लगभग  सभी  ने

 एक  स्वर  से  समर्थन  किया  है
 ।  दो-तीन  छोटी-मोटी  बातों  के  बारे  में  अवश्य  कुछ  सुझाव  दिये  गये

 2:
 हैं  |

 दूसरी  चीज़  यह  है  कि  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  बोलने  वाले  अधिकांश  माननीय  सदस्यों

 ने  इसके  विषय  की  सीमा  का  ध्यान  नहीं  रखा  झर  पिछड़े  वर्गों  तथा  पिछड़े  क्षेत्रों  फ  भी

 meq  उठा  दिये  हें  ।

 ऐसी  अधिकांश बातें  wane  हालांकि  वे  दिलचस्प  श्रेष्ठ  हें  ।  लेकिन  फिर  में  इस

 प्रविधिक  आपत्ति  का  प्रायः  नहीं  लेना  में  उन  सभी  प्रश्नों  के  उत्तर  देने  की  कोशिश  करूंगा  |

 इस  विधेयक  की  व्यवस्थापकों  के  बारे  कई  माननीय  सदस्यों  ने  यह  ठीक  ही  बताया  है  कि

 निवास  के  झ्राघार  पर  कोई  विभेद  किया  जाना  चाहिये  या  नहीं  ।  इस  मामले  में  हमारे  सामने  यह

 मुख्य  है  ।  जैसाकि  पहले  ही  बताया  जा  चुका  है  कि  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  १६  (२)

 कई  परिस्थितियां बताई  गई  हैं  जिनके  शिखाधार  पर  नागरिकों  में  विभेद  नहीं  किया  जाना  चाहिये  |

 उनमें  भाषा  का  भी  स्पष्ट  उल्लेख  है  |  इसी  कारण  से  हमने  यह  भ्रावव्यक समझा  है  कि  हमको

 भी  विधि  बनायें  वह  संविधान  के  भ्रनुच्छंद  १६  में  दी  गई  व्यवस्थापकों या  मुख्य  सिद्धान्तों  के

 बिल्कुल
 श्रनुरूप ही  हो  ।

 इस  सम्बन्ध  में  यह  भी  कह  दू  कि  इस  में  भाषा  का  केवल  अप्रत्यक्ष  रूप  से  ही  उठता

 है  ।  श्री  रहा  ने  जिस  ज्ञापन  का  उल्लेख  किया  उस  में  इसी  कारण  से  इस  विद्वेष  को  एक

 आवश्यक  अपेक्षा  के  रूप  में  हटा  देने  का  उल्लेख  किया  गया  था  में  सभा  को  बताता  हूं  कि  यह

 प्रदान  केवल  अप्रत्यक्ष  रूप  से  ही  उठता  है  |  कुछ  भाषावार  अल्पसंख्यकों  द्वारा  नौकरियों  के  सम्बन्ध

 में  कुछ  १४ ४  प्राप्त  न  कर  सकने  से  सम्बन्धित  सिद्धान्त  का  प्रशन  अप्रत्यक्ष  रूप  में  ही  हमारे  सामने

 झ्राता है । इसलिये है  ।  इसलिये  इसमें  यह  रखा  गया  था  कि  ऐसी  कोई  अपेक्षा  नहीं  रखनी  कौर  इस

 अपेक्षा  को  शीघ्र  ही  हटा  देना  चाहिये  ।
 —

 मूल  wat  में



 १४  RX  सरकारी
 नौकरी

 सम्बन्धी  विधेयक  ३  OC)

 यहां  हमें  भाषा  सम्बन्धी  अन्य  परिवारों  से  सम्बन्ध  नहीं  लेकिन  में  श्री  गुहा  को  बताना

 चाहता  हूं  कि  उन्होंने  जिस  ज्ञापन  का  उल्लेख  किया  है  उसे  सरकार  ने  राज्य
 सरकारों

 के  पास  पहले

 ही  भेज  दिया  है  कौर  उस  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  भी  रख  दी  गई  कौर  यह  भी  कि  हम  ने

 हाल  ही  में  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  के  एक  निवास  मुख्य  श्री  मल्लिक  को  भाषावार

 अल्पसंख्यकों  का  भ्  नियुक्त  कर  दिया  है
 ।

 संविधान  में  इसके  लिये  एक  अधिकारी  नियुक्त  करने

 का  उल्लेख है  |  अनुच्छेद  ROL  तो  प्रभी  नया-नया  ही  रखा  गया  है
 ।

 यह  प्रनच्छंद झ  राज्यों  के  पुनर्गठन

 के  समय  ही  जोड़ा  गया  है  ।  उस  में  भाषावार  श्रत्पसंख्यकों  के  आयुक्त  के  कत्तव्य  गये  हैं
 ।

 ३०५ख  के  खण्ड  (२)  में  कहा  गया है  कि  विशेष  प्राधिकारी  का  यह  कत्तव्य  होगा कि

 वह  इस  संविधान  के  भ्रन्तगंत  भाषावार  अल्पसंख्यकों  के  लिये  व्यवस्थित  परिवारों  से  सम्बन्धित  सभी

 मामलों  की  छानबीन  करे  शर  उन  मामलों  के  सम्बन्ध  में  ऐसी  अन्तरा वधि यों  से  राष्ट्रपति  को

 वेदित  करे  जैसी  कि  राष्ट्रपति  निर्दिष्ट  कौर  राष्ट्रपति  ऐसे  सभी  प्रतिवेदनों  को  संसद्  के  प्रत्येक

 सदन  के  समक्ष  रखने  कौर  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  को  भेजने  की  व्यवस्था  करेगा  |  भाषा  संबंधी

 परित्राणों  के  झ्रायुक्त  या  अधिकारी  के  यही  कृत्य  हें  ।  वही  सभी  स्थानों  का  दौरा  कर  के  यह  पता

 लगायेगा  कि  ज्ञापन  में  उल्लिखित  भाषा  सम्बन्धी  परित्राणों  को  जनता  विभिन्न  राज्य  सरकारें

 किस  सीमा  तक  प्रभावी  बना  रही  हैं  या  उनका  पालन  कर  रही  हैं  ।

 मेरे  मित्र  ने  area  at  थी  कि  इस  की  भाषा  बड़ी  भीरू  है  ।  यह  भाषा  भीरू  नहीं  बल्कि

 प्रविधिक  भाषा  है  ।  हमें  यह  भी  समझना  चाहिये  कि  साधारणतया  ये  विषय  विभिन्न  राज्य  सरकारों

 के  क्षेत्राधिकार में  ही  लेकिन  संसद्  ने  राज्यों  के  पुनर्गठन  के  कारण  ही  कुछ  परित्राण  रखना  झ्ावदयक

 समझा  था  ।  इसी  विचार  के  भ्रनुसार  उन  को  विभिन्न  राज्य  सरकारों  के  पास  भेजा  गया

 हमारा  अधिकारी  उन  शभ्रधिकारों  से  सम्बन्धित  परिवारों  की  देखभाल  करेगा  |  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है

 कि  सुभा के  सामने  उस  भ्रमणकारी  का  प्रतिवेदन  पर  हम  इस  बात  का  पता  लगा  सकेंगे  कि  इन

 सभी  परित्राणों  को  किस  सीमा  तक  उचित  सम्मान  दिया  गया  है  ।  व्यक्तिगत  तौर  मुझे  पूर्ण

 विश्वास  है  कि  सभी  राज्य  सरकारें  श्री  भी  सभी  भ्रपेक्षाप्ों  का  पालन  करने  का  भरसक  प्रयत्न  कर

 रही  हैं  में  यह  बताना  भ्रावश्यक  नहीं  समझता  कि  यह  किस  प्रकार  किया  जा  रहा  क्योंकि  वह

 इस  सीमित  प्रकार  के  विधेयक  की  व्यवस्थाओं  से  सम्बन्धित  नहीं  है  ।  यह  विधेयक  तो  केवल  निवास

 के  प्रश्न  से  सम्बन्धित है  ।

 यहां  यह  भी  कहा  गया  था  कि  इस  विधेयक  विशेष  को  पांच  बर्ष  से  अधिक  कालावधि  के  लिये

 प्रवत्त  करना  चाहिये  ।  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  ने  यह  कहा  था  ।  लेकिन  यह  व्यवस्था  विशेष  एक

 विशिष्ट  प्रकार  की  है  ।  सामान्य  नियम  तो  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  १६  के  उपखंडों  (१)  (२)

 में  दिया  गया  है  ।  हमें  उन  का  सम्मान  करना  चाहिये  ।  सामान्य  नियम  यही  होना  चाहिये  कि  सभी

 को  अवसर  की  समानता  भ्रपवाद  बहुत  थोड़े  होने  उन  भ्रपवादों  को  यथाशीघ्र

 समाप्त  कर  देना  चाहिये  ।  इ  इसमें  पांच  वर्षों  की  कालावधि  रखी  गई  है  ।

 में  पंडित  ठाकुर  दास  भागंव  को  बता  दू  कि  जहां  तक  तेलंगाना  सम्बन्धी  भ्रपेक्षाओं  का  प्रदान

 उस  नस्त सवभकत  में  पांच  वर्षों  की  इस  कालावधि
 का  स्पष्टतया  उल्लेख  था  कि  पांच  वर्षों  की

 कालावधि  एक  बहुत  ही  उचित  भ्र वधि  होगी ।  संविधान को  प्रवृत्त  हुए  सात  वर्ष  तो  हो  ही  चुके

 ह  प्र  पांव  वर्षों  का  काल  यथेष्ट  रहेगा  ।  हमें  चिन्ता  इस  बात  की  है  कि  ऐसे  seal  के  होते  हुए

 भी  अवसर  की  समानता  बनी  रहे  भर  वह  यथाशीघ्र  सभी  जनता  को  सुलभ  की  जा  सके  |

 तीनों  राज्यों  के  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  बता  दू  कि  वहां  की  परिस्थितियां

 मान्य  हैं  ।  उन  झ्र सामान्य  परिस्थितियों  के  कारण  यह  शझ्रावव्यक  समझा  गया  था  कि  जहां  भी

 पिछड़ापन  बहुत  अधिक  व्यापक  वहां  स्थानीय  जनता  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  निम्नस्तरीय
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 दातार

 था  अधीनस्थ  के  सम्बन्ध  में  कुछ  श्रभिस्वी  करण  देना  चाहिये  ।  में  श्री  हेमराज  की  इस

 बात  को  स्वीकार  नहीं  करता  कि  घोषित  सेवाओं  के  लिये  भी  यह  रियायत  दी  जानी  वह

 एक  बड़ी  अवांछनीय स्थिति  हो  जायेंगी  ।

 जहां  तक  केन्द्रीय  सरकारी  सेवायों  का  सम्बन्ध  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  रूप  में  समझना  चाहिये

 कि  उनमें
 उच्चतम  स्तर  की  कार्यक्षमता  बनाये  रखनी  पड़ती  है  कौर  यदि  कुछ  मामलों  में  वह  नहीं

 पाई  जाती  तो  उसे  हासिल  करना  पड़ता  है  ।  संविधान  उचित  या  कार्यक्षमता का

 उचित  मानदंड  बनाये  रखने  की  श्रावश्यकता  को  पुरा-पूरा  महत्व  दिया  इसी  को  देखते  हुए

 अनुच्छेद  235.0  में  पिछड़े  वर्गों  के  सम्बन्ध  में  केवल  यही  एक  शभ्रपवाद  रखा  है  ।  उसमें  अनुसूचित

 जातियों  are  अ्रनसूचित  आ्रादिम  जातियों  का  उल्लेख  करते  समय  कहा  गया  है  कि  उन्हें  कार्यक्षमता

 के  उचित  मानदंड  के  अनसार  ही  सरकारी  सेवाओं  में  प्रवेश  पाने  का  अ्रधिकार  दिया  जायेगा ।

 उदाहरण के  यदि  कुछ  भ्रधीनस्थ  सेवाओं  की  भांति  किसी  भी  क्षेत्र  विशेष  में  भी  ऐसी

 निवास  सम्बन्धी  ्  रखी  जाती  तो  फिर  वहां  की  कार्यक्षमता  नष्ट  हो  जायेगी  ।  हमें यह

 समझ  लेना  चाहिये  ।  हमें  कार्यक्षमता  के  प्रशन  पर  गम्भीरता  से  विचार  करना  क्योंकि  अब

 हम  प्रशासन  शब्द  के  पहले  कैमरा  में  केवल  एक  प्रशासन  मात्र  नहीं  रह  अरब हम  एक

 कल्याणकारी  राज्य  बनते  जा  रहे  यदि  wal  तक  बन  नहीं  चके  हैं  तो  ।  जब  हमें  wk

 भ्रमित  कार्यक्षमता की  भ्र पे क्षा  है  ।  पिछड़ेपन  को  हमें  शिक्षा-प्रसार  के  द्वारा  ही  दूर  करना

 प्रशिक्षा को  जारी  रखने  को  प्रोत्साहन दे  कर  नहीं  |

 अनुसूचित जातियों  ax  प्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  को  पुरा-पुरा  प्रोत्साहन  दे  ही  चुके  हें

 उन  की  भर्ती  के  लिये  सभी  सेवाओं  में  पदों  की  एक  प्रतिशत  संख्या  सुरक्षित  की  जाती  है  ।  हम

 इतना  ही  कर  सकते  हे  ।  इस  सीमा  का  करना  खतरे  से  खाली  नहीं  होगा  ।  तभी  कार्यक्षमता

 बनी  रह  सकती  है  ।

 मेरा  झ्रनरोध  है  कि  wea  घोषित  संवादो  के  सम्बन्ध  में  भी  निवास  सम्बन्धीਂ  ग्रहेंता

 रखने  का  प्रस्ताव  न  रखा  जाये  ।  घोषित  सेवायों  के  द्वार  तो  भारतीय  गणतंत्र  के  सभी  नागरिकों

 के  केवल  गुण  के  झ्राधार  खुले  रहने  चाहियें  ।  भ्रनुसुचित  जातियों  ate  अनुसूचित  ख़ादिम

 जातियों  का  जहां  तक  सम्बन्ध  संविधान  में  व्यवस्थायें  की  ही  गई  हैं  ।  उनसे  बढ़ना  खतरनाक

 हमें  पिछड़ेपन  को  पुरी  तौर  से  दूर  करना  उन  के  लिये  पदों  की  एक  प्रतिशत  संख्या

 सुरक्षित  करते  या  उन  के  लिये  क्षेत्रों  विशेष  में  प्रतिभा-सम्पन्न  लोगों  के  लिये  सीमित  कुछ

 घोषित  या  अन्य  पदों  को  सुरक्षित  करते  जाने  के  रास्ते  से  नहीं  ।  समूचा  भारत  एक  इकाई

 इसीलिये  हम  चाहते  हैं  कि  हमारी  सेवाओं  में  सब  से  अधिक  बुद्धिमान  लोग  ही  a  ।  उदाहरण के

 लिये  हिमाचल  प्रदेश  या  मनीपुर  या  त्रिपुरा  जैसे  छोटे  क्षेत्रों  को  लीजिये  ।  यदि  उन  क्षेत्रों  में  हम  ये

 सभी  पद  स्थानीय  लोगों  के  लिये  ही  सुरक्षित  कर  तो  उसके  परिणाम  माननीय

 मित्रों  को  इस  पर  भी  तो  विचार  करना  चाहिये  ।  इस  प्रदान  को  एक  अधिक  व्यापक  दृष्टि

 कोण
 सेवाओं

 की
 कार्य-क्षमता  के  हित  की  दृष्टि  से  देखना  चाहिये  ।  में  कहता हूं  कि

 हमने  यथाथ  स्थिति  को  देखते  हुए  रियायतें  ही  दी  हैं  ।  यही  कारण  है  कि  उसे  अधीनस्थ  सेवाओं

 तक  हो  सीमित  रखा  गया  भ्र  र  मांग  के  सभी  उपकरणों  पर  विचार  करने  वालों  ने  कभी

 भी  ऐसी  मांग  नहीं  की  है  ।

 इतने  पिछड़े  al  के  सम्बन्ध  आ्रान्ध्र  प्रदेश  के  पिछड़े  हुए

 के  सम्बन्ध  इस  की  अनुमति  दे  दी  गई  है  ।  इसे  अधिक  समय  तक  नहीं  रहने  देना  चाहिये  ।  पांच

 वर्षों  के  बाद  इसे  समाप्त  कर  देना  चाहिये  ।
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 सामान्य  सेवाओं  का  प्रदान  तो  यहां  बिल्कुल  उठाया  ही  नहीं  जाना  चाहिये  क्योंकि  इस

 विधेयक  का  सम्बन्ध  तो  केवल  निवास  सम्बन्धी  at  हटाने  तक  ही  सीमित  है  ।  इस  कार्य  को

 इस  से  ह  करने  के  लिये  तो  wea  प्रधिकरण  हें  ।  सेवाशर्तों  का  एकीकरण  किया  ही  जा  रहा

 उसे  संतोषप्रद  ढंग  से  करने  के  लिये  भारत  सरकार  राज्य  सरकारें  सभी  भ्रावश्यक  कार्य  कर  रही

 इस  प्रश्न  विशेष  का  यहां  उल्लेख  करना  आवश्यक  नहीं  है  |

 उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  सेवायें  ठीक  उसी  प्रकार  की  अधीनस्थ  प्राय  सेवायें  नही

 हें  जिन  की  कि  हम  बात  करते  हें  |  पंडित  भार्गव  को  मालूम  होना  चाहिये  कि  संविधान  में  उच्चतम

 न्यायालय  के  न्यायाधीश  के  पद  की  उपयुक्तता  के  लिये  न्ष्भ  दी  गई  हैं  कौर  उन  में  प्रादेशिक  या

 क्षेत्रीय  या  निवास  सम्बन्धी  प्रस्ताव  बिलकुल  भी  नहीं  रखी  गई  हें  ।  वास्तव  में  जैसाकि  राज्य

 पुनर्गठन  आयोग  ने  सुझाव  दिया  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  में  sey  राज्यों  के  लोग  भी  एक

 थि  में  रहने  चाहियें  |  हम  पहले  ही  बता  चुके  हें  कि  जहां  तक  भी  सम्भव  हम  राज्य  पुनर्गटन

 आयोग  की  इस  सिफारिश  विशेष  को  प्रभावी  बनाना  चाहते  हैं  ।  हम  ने  इस  की  क्रिया  प्रारम्भ

 भी  कर  दी  है  ।  मैसूर  उच्च  न्यायालय  का  मुख्य  न्यायाधिपति  कलकत्ता  का  कौर  भ्रमण  भी  एक  दो

 ऐसे  उच्च  न्यायालय  हें  जहां  के  मुख्य  न्यायाधिपति  wa  राज्यों  के  हें  ।  इलाहबाद  उच्च  न्यायालय

 का  एक  न्यायाधीश  कभी  हाल  में  में  स्थानांतरित  किया  जा  चुका  है  ।  यह  प्रक्रिया  प्रारम्भ

 हो  गई  है  हम  चाहते  हे  कि  हमारे  उच्च  न्यायालयों  में  सर्वोत्तम  न्यायाधीश  रहें  ।  हम  ने  राज्य

 पुनर्गठन  आयोग  की  सिफारिश  के  सिद्धान्त  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  उस  का  इस  प्रश्न  से  कोई

 सम्बन्ध नहीं  है  ।

 में  पंडित  ठाकुर  दास  भागने  द्वारा  हरियाना  कौर
 तय

 क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  कही  गई  बातों को

 समझने  में  श्रीसंथ  रहा  हूं
 ।

 एक  माननीय सदस्य
 :

 वह  तो  ३४  मिनट बोले  हैं  ।

 श्री  दातार
 :

 मुझे  पता  है  कि  उन्हों  ने  ३५  मिनट  भाषण  दिया  परन्तु  यह  मेरा  दुर्भाग्य  है  कि  में

 जो  बात  जानना  चाहता  था  उसे  समझ  नहीं  सका  क्योंकि  एक  बार  तो  उन्हों  ने  कहा  कि  ऐसी  स्थिति

 बिल्कुल  नहीं  होनी  चाहिये  ate  फिर  कहा  कि  हरियाना  जैसे  स्थानों  पर  स्थानीय  प्रतिनिधित्व  की

 उपयुक्त  व्यवस्था  नहीं  है
 ।

 यदि  वे  १  संशोधन  के  लिये  करें  तो  में  इस  प्रश्न  की  कौर  निर्देश

 करूंगा  |  पंजाब  के  सम्बन्ध  में  भी  हमारे  पास  दलों  द्वारा  सहमति  प्राप्त  एक  सुत्र  था
 ।

 पंजाब  के  सुत्र  में

 बहुत  से  विषयों  का  उल्लेख  किया  गया  था  परन्तु  सेवाओं  के  विषय  का  उल्लेख  नहीं  था
 ।

 जहां  तक

 तेलंगाना  के  बारे  में  वर्तमान  ग्रां  श्र  प्रदेश  के  नेताओं  के  बीच  हुए  करार  का  सम्बन्ध  उन्हों  ने  स्पष्टत  :

 यह  उल्लेख  किया  है  कि  mitten  में  तेलंगाना  क्षेत्र  को  प्रतिनिधित्व  मिलता  रहे  ;

 उस  पर  सामान्य  नियम  लागू  नहीं  होना  चाहिये
 ।

 पंजाब  सम्बन्धी  सूत्र  में  कुछ  विषयों  का  उल्लेख  था  परन्तु  सेवाओं  के  विषय  में  संधा  कोई

 उल्लेख  नहीं  था  शर  मेरे  मित्र  का  यह  कहना  उचित  नहीं  है  कि  भारत  सरकार  ने  ऐसा  करार  नहीं  होने

 दिया  ।  यह  बहुत  दुख  की  बात  है
 ।

 मेँ  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहता  हूं  कि  हम  तो  केवल  उस  समय

 देते  हैं  जब  हम  से  मांगा  जाता  है  ।  जहां  तक  इस  का  सम्बन्ध  है  इसे  समस्त

 दलों  का  सब  से  भ्रमित  समर्थन  प्राप्त  था  |  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  पंजाब  में  हरियाना  के  हितों

 को  हानि  पहुंचाई  जा  रही  है

 ।

 मुझे  इतना  ही  है

 ।

 में

 231  L.S.D
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 अध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 संविधान के  भ्रनुच्छेद  १६  के  झ्रनुसरण  कुछ  क्षेत्रों  में  सरकारी  नौकरी  की  कुछ

 श्रेणियों के  सम्बन्ध  में  निवास  विषयक wen  के  लिये  विशेष  उपबन्ध  करने  वाले

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gt  |

 खंड  २--(निवास  विषयक  अपेक्षा  विदित  करने  वाली  वर्तमान  विधियों  का

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ae  सभा  विचार  करेगी  ।

 प्रश्न यह  है  :

 खंड  २  विधेयक  का  at  बने  ती

 प्रस्ताव  हुआ  |

 खंड  ९२,  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खंड  द  क्षेत्रों  मे ंसरकारी  नौकरियों  की  कुछ  श्रेणियों  के  बारे  में  नियम  बनाने  की  शक्ति )

 ठाकुर  दास  भागने  :  में  अपना  संशोधन  संख्या  ३  प्रस्तुत  करते  हुए  दो  तीन  बातों  का

 उल्लेख  करना  चाहता  हूं
 ।

 श्री  ईश्वर  झालर  :  सभा  में  गणपूर्ति  नहीं है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 घंटी  बजाई  जा  रही  है
 ।

 गणपूर्ति  है  ।

 पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव :  श्री  हेमराज  ने  कहा  है  कि  में  कांगड़े  का  उचित  प्रकार से

 उल्लेख  नहीं  किया  ।  परन्तु  कांगड़ा  तो  हिन्दी  खंड  में  a  जाता  है  ।

 जहां  तक  म  समझता  हूं  माननीय  मंत्री  के  कथन  का  भ्र भि प्राय  यह  है  कि  तीन  पिछड़े  क्षेत्रों
 के

 लोग  प्रयास  में  दक्षता  नहीं  ला  सकते  |  क्या  उन  का  यह  अभिप्राय  है  कि  त्रिपुरा  शर

 हिमाचल  प्रदेश  में  ऐसे  लोग  नहीं  हैं  जो  प्रशासन  की  दक्षता  को  बनाये  रख  सकें  ?  क्या  वे  यह  समझते

 हें  कि  घोषित  कर्मचारी  अघोषित  कर्मचारियों  से  अधिक  दक्ष  सभा  में  ऐसा  कौन  सदस्य  है  जो

 कार्य  में  दक्षता  नहीं  चाहता  ?  यदि  श्राप  यह  उपबन्ध  रखते  हें  कि  व्यक्ति  कार्य  में  दक्ष  होना  चाहियें

 तो  में  कप  के  साथ  सहमत  हूं  परन्तु  घोषित  अघोषित  कर्मचारियों  में  विभेद  करना  मेरी  समझ

 से  बाहर की  बात  है  ।  पिछड़ी  जातियों  में  ऐसा  विभेद  नहीं  किया  गया  तो  फिर  पिछड़े  क्षेत्रों  में  ही

 ऐसा  क्यो  किया  जा  रहा  है  ।  उन  लोगों  को  हीन  समझना  केवल  अधीनस्थ  पदों  के  लिये  उन्हें

 रियायत  देना  ठीक  नहीं  है  ।  इन  लोगों  के  लिये  ५  ad  की  कालावधि  विहित  करना  मेरी  समझ  में

 नहीं  प्राता  ।  सभी  राज्यों  के  लिये  दस  वर्ष  की  कालावधि  कर  दें  तो  बरच्छा  होगा  ।  अनुसूचित  जातियों

 को  भी  दस  वर्ष  तक  रियायत  देने  का  उपबन्ध  किया  गया  था  ।  में  ने  aaa  भाषण  में  जो  आंकड़े  दिये

 थे  उन  के  बारे  में  माननीय  मंत्री  ने  कुछ  नहीं  कहा  ।

 इतने  बड़े  क्षेत्र को  भंंग्रेजों के  ज़माने  से  जो  fear  प्राप्त  है  उस  से  उन्हें  वंचित  करना  ठीक

 नहीं  है
 ।  संविधान के  भ्रनुच्छेंद  १४  में  समानाधिकारों का  उल्लेख  उस  सिद्धान्त का  अनुसरण

 करते  हुए  हमें  क्षेत्रों  में  सब  विभेदों  को  दूर  कर  देना  चा

 मूल  waar  में
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 में  भी  सेवायों  का  विभाजन  नहीं  परन्तु  पिछड़  क्षत्रों  को  तो  कम  से  कम  उचित

 निधित्व  तो  मिलना  चाहिये
 ।

 यदि  माननीय  मंत्री  इतना कह  देते  कि  वे  पंजाब  सरकार  को
 लिखेंगे

 कि  हरियाना  प्रदेश  का  ध्यान  रखा  जाये  तो  में  संतुष्ट  हो  जाता  परन्तु  उन्हों  ने  तो  सहानुभूति  का
 एक

 शब्द  तक  नहीं  कहा  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  मेरा  संशोधन  स्वीकार किया  जाये  ।

 थ्री  हेमराज :  संशोधन  संख्या  ५  ६  प्रस्तुत  करते  हुये  में  अ्रपने  संशोधन  के  मुताल्लिक

 दो  शब्द  कहना  चाहता  हुं  ।  हमारे  गृह-मंत्रालय  के  मंत्री  महोदय  ने  कहा  था  कि  सर्विसेज  में  रिहायश  के

 मुताल्लिक़  कोई  कानून  बनाना  हो  या  कोई  प्रतिबन्ध  लगाना  हो  तो  यह  काम  सिर्फ  यह  पार्लियामेंट

 ही  कर  सकती है  ।  यह  जो  पंजाब  का  हिन्दी  रीजन  है  यह  बैकवर्ड  एरिया  है  इसको

 सभी  मानते  हें  ।  इसको  अ्रसेम्बली  भी  मानती  है  ।  लेकिन  इसके  मुताल्लिक़  रिहायश  का  कोई  कानून

 राज्य  की  अ्रसेम्बली  नहीं  बना  सकती  कौर  न  कोई  शर्त  लगा  सकती  है  ।  ऐसा  सिर्फ  यह  पार्लियामेंट

 ही  कर  सकती  हैं
 ।

 इस  बात  का  विचार  करके  में  कहना  चाहता  हूं  कि  मंत्री  जी  मेरे  भ्रमेंडमेंट  को  मंजूर

 कर  लें  ताकि  हमारे  साथ  जो  ना इन्साफ़ी  हो  रही  है  वह  कुछ  हद  तक  दूर  हो  सके
 |

 महोदय
 :  संशोधन सभा  के  समक्ष  है  ।

 चो  so  fag  दौलता
 :

 यह  जो  हरियाना  के  बारे  में  तरमीम  है  में  अदब  से
 करूंगा

 कि  इस  बारे  में  कोई  ठीक  जवाब  नहीं  दिया  गया  है  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  में  क

 लोगों  से  कहूं
 कि

 प्रधान  मंत्री  प्र  गह  मंत्री  हम  से  जो  कुछ  कहते  रहे  वह  इस  क्षेत्रीय  सूत्र  से  खत्म

 हो  जाते हें
 ।

 गृह-कार्य  मंत्री  ने  कहा  है  कि  इस  का  सेवाओं  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  हसीना

 क्षेत्रीय  समिति  के  अधिकार  में  जो  क्षेत्र  हें  उनमें  कया  पदों  का  रक्षण  नहीं  किया  जायेगा
 ?

 श्री  दातार
 :

 मे  कौर  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  |  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  चाहते  हैं
 कि

 में

 उनकी  मांग  केਂ  लिये  कुछ  सहानुभूतिपूर्ण शब्द  कहूं  ।  परन्त ुमैं  जिन  कारणों  का  उल्लेख  पहले
 कर

 चुका  हूं  उनके  फलस्वरूप  ऐसा  नहीं  कर  सकता  ।  जहां  तक  हरियाना  के  प्रतिनिधित्व  का
 सम्बन्ध

 है  भारत  सरकार  का  इस  से  कोई  सरोकार  नहीं  है  ।

 महोदय  :  उन्होंने  केहा  है  कि  श्राप  राज्य  सरकार  से  यह  कह  सकते  हैं  कि  तीस

 में  इस  विषय  पर  चर्चा  हुई  है
 ।

 श्री  दातार
 :  में  भाषण  की  प्रति  पंजाब  के  मुख्य  मंत्री  को  भेज  सकता  हूं

 ।
 यदि  में  युद्ध

 कहूंगा  या  लिखूंगा  तो  यह  राज्य  सरकार  के  कार्य  में  बाधा  होगी  ।  हमें  बहुत  सावधान  रहना

 होता हैं
 |

 कुछ  सदस्यों  ने  मुझ  से  ऐसे  विषयों  पर  प्रश्न  पूछे  हें  जिन  का  इस  विधेयक  से  कोई  सम्बन्ध

 नहीं  अ्रथवा  जो  केन्द्रीय  सरकार  के  प्राधिकार  से  बाहर  हैं  ।  इन  परिस्थितियों  में  मुझ  से  यह  कहना

 उचित  नहीं  कि  मे  कोई  वचन  यद्यपि  में  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  सब  राज्य  वह  सब  करने
 के

 लिये
 प्रयत्नशील

 हें  जो  ऐसे  मामलों  में  करना  शभ्रावक्यक  है
 |

 मेरे  मित्र  हरियाना  कांगड़ा  की  बात  करते  मैं  यह  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  जहां

 तक  राज्य  सरकारों  का  सम्बन्ध  है  वे  इस  बात  का  ध्यान  रखेंगी  कि  राज्य  में  लोगों  को  प्रतिनिधित्व

 मिले  ।
 क्या  हम  इससे  भी  कुछ  कर  सकते  हें  उदाहरण  के  लिये  क्या  हम  कह  सकते  हैं  कि  ५२

 जिलों  में  से  किसी  एक  ज़िले  को  उसकी  जन  संख्या  के  भ्रनुसार  प्रतिनिधित्व  मिले
 ?

 इससे  बहुत

 भ्रव्यवहायं  बातें  पैदा  होंगी
 |

 सहानुभूति  के  भाव  से  हम  यही  कह  सकते  हैं  कि  इस  vet
 को

 चारिक  रूप  से  लेना  चाहिये  न  कि  इस  रूप  में  जो  कि  हमारे  सामने  है  ।  में  संशोधनਂ  को  रवीकार

 नहीं कर  सकता  |
 ee

 मिल  थ् ग्रेजी
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 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  २,  ५  कौर  ६  मतदान के  लिये  रखे  गये  तथा

 स्वीकृत  हुए ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न यह  हे  :

 खंड.३  विधेयक  का  प्रेम  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 as ३  विधेयक  में  जोड़  feat गया  ।

 खड़
 ४

 विधेयक  a  जोड़  दिया  गया ।

 खंड  y—— (TET  २  कौर  नियमों  को  कालावधि )

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने
 :

 में  quar  संशोधन  संख्या
 ४

 प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 महोदय
 :

 में  इसे  मतदान के  लिये  रखता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ४  मतदान
 के

 लिये  गया  ite  अस्वीकृत

 महोदय  :  यह  है  :

 ba

 ्  खंड  ५  विधेयक  को
 sit  बने  6.0

 प्रस्ताव
 स्वीकृत

 |

 खंड  ५  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय

 खंड  १  विधेयक  का  at  बने  ह

 पस्त
 अन्न  स्वीकृत  gut  ।

 खंड  १  विधेयक में  जोड़  दया  गया  |

 a
 1  उपाध्यक्ष  महोदय  यह XN

 अधिनियमन  सूत्र  विधेयक  ara  बने  6.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 ga

 अधिनियमन  सुत्र  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 श्री  नारायन  दास
 :  में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 पृष्ठ  १
 विधेयक  के  पूरे  नाम  के  अन्त  में

 निम्नलिखित
 जोड़  दिया  जाय  :

 to  repeal  existing  laws  p  aww  ALANS rescribin  g  any  such  requirement
 ee  ey
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 सम्बन्धी  अपेक्षा  )  विधेयक  ३६ र

 ऐसी  अपेक्षा  विहित  करने  वाली  वर्तमान  विधियों  का  निरसन करने  के

 श्री  दातार  :  में  इस  संशोधन  को  स्वीकार  करता  हूं
 ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  :

 पृष्ठ  १  विधेयक  के  पूरे  नाम  के  wet  में  निम्नलिखित  जोड़  दिया  जाये
 :

 to  repeal  existing  laws  prescribing  any  such

 ऐसी  अपेक्षा  विहित  करने  वाली  विमान  विधियों  का  निरसन  करने  के  लिये 1)

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 ।

 महोदय
 :

 यह  है  :

 विधेयक का  पुरा  संबोधित  रूप  विधेयक  का  रंग  बने  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gut  ।

 विधेयक  का  पुरा  सूदो  गीत  रूप  विधेयक में  जोड़  दिया  गया  |

 श्री  विचार  :
 में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 विधेयक  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाय  ी

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  |

 श्री  ईदवर  नय्यर  :  में  केवल  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  विधेयक  में  निवास  के  सम्बन्ध

 में  विभेद  किया  गया  है  ।  संविधान  के  भ्रनुच्छेंद  १६  में  धर्म  शादी  के  प्राकार  पर  विभेद

 से  रक्षा क  गई  है  ।  विधेयक  के  पहले  are  भाग  में  उन  विधियों  के  बारे  में  व्यवस्था  है  जो  संविधान

 से  ga  लागू  थीं  दुसरे  ares  भाग  में  कतिपय
 राज्यों

 के  बारे  में  किये  गये  उपवादों  का  उल्लेख  है

 में  पूछता  हूं  कि  जहाँ  राजनैतिक  विवार  areal  के  प्राधा
 ए

 पर  असमानताएं  क्या  वहाँ  नौकरी

 के  सम्बन्ध  में  समान  भ्र वसर
 a

 विधि  द्वारा  समान  रक्षण  का  सिद्धान्त  लागू  किया  जा  सकता  है  ?

 में  जानता  हूं  कि  राज्यों  में  ऐसे  कानून  दौर  नियम  हें  जिनके  म्रधीन  राजनैतिक  विचारों  के  आधार

 पर  विभेद  किया  जाता  है  ।  जब  कोई  नौकरी  के  लिये  भ्रावेदन  पत्र  देता  है  तो  एक  प्रकार  की  जांच

 की  जाती  है  कि  श्रमिक  व्यक्ति  सत्तारूढ़  दल  से  सम्बन्ध  रखता  हैं  अथवा  किसी  ग्न्य  दल  से  ।  मेरा

 निवेदन  है  कि  माननीय  मंत्री  एक  उदार  विधान  बनायें  जिस  के  भ्रन्तगंत  किसी  भी  राजनैतिक  दल  के

 व्यक्ति  पर  नौकरी  के  सम्बन्ध  में  रोक  न  हो  |

 फिर  इस  विधेयक  का  सम्बन्ध  केवल  अधीनस्थ  नौकरियों  से  है
 ।

 क्यों  न  उच्च  पदों  को  भी  लिया

 जाय ?  मुझे  शिकायत मिली  हू  कि  उच्चतम  न्यायालय  तक  में  नियुक्तियों  के  नियमों  में  निवास

 सम्बन्धी  बातों  का  विचार  रखा  जाता  है
 ।

 यदि  कोई  योग्य  विधि  वेत्ता  हो  तो  चाहे  कहीं  का  भी

 हो  उसे  लेना  चाहिय े।

 में  तराशा  करता  हूं  कि  र  विधान  प्रस्तुत  करते  समय  माननीय  मंत्री  ध्यान  रखेंगे  कि  सरकारी

 नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  किसी  राजनैतिक  विचार  धारा  के  आघार  पर  पक्षपात  नहीं  होना  चाहिये  ।

 fat  लाचार
 :  में  विधेयक  के  सामान्य  सिद्धान्तों  का  स्वागत  करते  हुये  एक

 झ  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता  हूँ
 ।

 afer.  भारत  में  निवास  का  इतना  विभेद  नहीं  होता

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 लाचार

 जितना  कि  धर्म  जाति  शादी  का  होता  हैं  ।  विधेयक  में  केवल  निवास  को  लेने  की  बजाये

 जाति  के  विभेद  को  भी  लिया  जाना  चाहिये  था  ।

 में  पिछड़े  जातियों  को  अवसर  देने  का  विरोध  नहीं  करता  परन्तु  दक्षिण  में  जाति  भेद के

 कारण  अवसर  की  समानता  में  बहुत  अ्रड़चन  होती  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  सरकार  विधेयक

 प्रस्तुत  करे  जिस  से  लोगों  को  धर्म  जाति  arte  के  विभेद  के  बिना  अवसर  प्राप्त  हो  ।

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने  :
 में  केवल  एक  बात  कहूंगा

 ।
 माननीय  मंत्री  ने  यह  कहा  है

 कि  जहां  तक  हरियाना  या  हिंदी  भाषी  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  है  यह  ॒  केन्द्रीय सरकार  का  विषय  नहीं

 पर्त  मेरा  कहना  सह  हैं  कि  हिदी  भाषी  झ्र  की  रसना  तो  भारत  सरकार
 नेकी  है  न  कि  पंजाब

 सरकार  ने  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उनका  तके  यह  था  कि  अरन्य  क्षेत्रीय  समितियों  के  निर्माण के  समय

 यह  उपबन्ध  लिया  गया  था
 कि

 सेवाओं  में  कुछ  प्रनपार छ  होगा  परन्तु  पंजाब  में  ऐसा  नहीं  किया  गया  ।

 ठाकुर  दास  भार्गव  :  परन्तु  यहां  प्रदान  क्षेत्राधिकार का  है  ।  यह
 विधेयक

 अनुच्छेद

 ३५  के  अधीन  लाया  गया  है
 रोक

 वेवल  संसद्  ही  उस  के  भ्रमित  विधान  बना  सकती  है  ग्रीवा  पूर्व

 विधान  का  निरसन  कर  सकती  है  ।  पंजाब  सरकार  हरियाना  वालों  से  यह  नहीं  कह  सकती  कि  निवास

 के  प्रदान  पर  वे  स्वयं  निर्णय  करेंगे  ।  यह  कहना  कि  क्योंकि  हम  पंजाब  में  हें  इसलिये  हमारी  मांग  पर

 विचार  नहीं  किया  जा  ठीक  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  माननीय  मंत्री  ।

 श्री  दातार
 :

 में  कौर  कुछ  नहीं  कहना  चाहता
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  wet यह  है  :

 विधेयक  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाये  1.0

 न्नस्ताव  स्वीकृत  हुमा

 अपराधी  परिवीक्षा  विधेयक

 1  गृह-कार्य  मंत्रालय
 में  राज्य-मंत्री

 :  में  प्रस्ताव
 *

 करता  हूं  :

 अपराधियों  को  परिवीक्षा  पर  या  उचित  चेतावनी  देने  के  बाद  उन्हें  रिहा  करने  तथा

 तत्सम्बन्धी  मामलों  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 जाये  264.0

 नैनो  तंगामणि  में  जान  सकता  हूं  कि  इस  विधेयक  के  लिये  कितना  समय  दिया

 गया हूँ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  wal  कोई  फैसला  नहीं  हुमा है
 ।

 श्री  ईश्वर  नय्यर  )  कयोंकि यह  एक  महत्वपूर्ण विधेयक  है  अतः  कम  से  कम

 इसे  चार  घंटे  का  समय  देना  चाहिये  ।

 *राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  प्रस्तुत  किया  गया  |
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 कशी  प्रथम  वाचन  के  लिये  चार  घंटे  नियत  किये नारायणन  मेनन
 )

 जाने  चाहियें  ।

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने
 मेरा  सुझाव  है  कि  यदि  इसे  प्रवर  समिति  को  अथवा

 लोकमत  जानने  के  लिये  न  भेजा  जाय  तो  इसके  लिये  कम  से  कम  दो  दिन  देने  चाहियें  ।

 महोदय  :  कल  काय  मंत्रणा  समिति  इस  पर  विचार  करेगी  फिर  उस

 की  सिफारिश  पर  सभा  विचार  करेगी  |  माननीय  सदस्य  उस  समय  अपने  सुझाव  रख  सकते  हैं  ।

 श्री  दातार  :  यह  विधेयक  शभ्रपराधियों  के  सुधार  के  सम्बन्ध  में  कतिपय  सिद्धान्तों  पर

 अधारित  है  ।  साधारण  विधि  तो  यह  है  कि  जब  कोई  व्यक्ति  भ्रपराध  करता  है  उस  का

 राध  सिद्ध  हो  जाता  है  तो  उसे  या  तो  जेल  भेज  दिया  जाता  है  या  जुर्माना  किया  जाता  है  ।  -  यह  इस

 दृष्टिकोण  के  आघार  पर  था  कि  अपराधी  को  कुछ  काल  के  लिये  जेल  में  डाल  दिया  जाये  ताकि  वह

 समाज  को  भ्रपराधपूर्ण  कार्यों  से  हानि  न  पहुंचा  सके  ।  इसे  कारावास  का  भयोत्पादक  पहल  कहा

 जा  सकता  है  परन्तु  कतिपय  प्राय  हमलावरों  की  भी  हमारा  ध्यान  दिलाया  गया  हैं  इस

 पर  कवल  भारत  ही  नहीं  ह ल  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  भी  विचार  किया  गया  हैं  ।

 कई  बार  राज्यों  के  जेल  महा  निरीक्षकों  की  बैठकें  हुई  १९२४५  से  कई  बैठकें  हो  चकी  ये

 लोग  जेल  के  भ्रपराधियों  से  में  aid  उन्होंने  देखा  हैं  कि  झपराधी के साथ जो सख्ती के  साथ  जो  सख्ती

 की  जाती  है  या  वह  वहां  जिस  प्रकार  का  जीवन  व्यतीत  करता  है  उसका  भ्रपेक्षित  परिणाम  नहीं

 निकलता  |  भ्रपेक्षित  परिणाम  तो  यह  होना  चाहिये  कि  उस  के  जीवन  में  सुधार  हो  जेल  से  बाहर

 भराने  पर  वह  सुधरा  जीवन  व्यतीत  अपना  सामाजिक  जीवन  श्रारम्भ  करे  जेसा  जीवन

 प्रत्येक  नागरिक  का  होता  है  ।  परन्तु  बहुत  समय  जेल  में  रहने  पर  भी  उस  में  कोई  सुधार

 नहीं  होता  शर  इस  की  बजाये  वह  बिगड़  जाता  है  अथवा  उस  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 केवल  प्रशासन  के  दृष्टिकोण  से  नहीं  कौर  न  ही  अपराधी  पर  भयोत्पादक  प्रभाव  की  दृष्टि  से  वरन्

 उसे  सुधारने  के  विचार  से  जेल  के  सुधार  या  भ्र परा धी  के  सुधार  के  प्रदान  पर  विचार  करना  आवश्यक

 समझा गया  था  ॥

 इस  सम्बंध  में  जिस  सिद्धांत  का  waa  किया  जाता  ह  वह  यह  ह  कि  एक  व्यक्ति  कछ

 ऐसी  परिस्थितियों  अथवा  ऐसी  प्रवृतियों  के  कारण  wast  बन  जाता  है  जो  कि  समाज  विरोधी

 अपराधपूर्ण होती  हैं  ।  अतः  उसे  सुधारने  या  उसे  मानवीय  स्तर  पर  लाने  के  लिये  सुधार  की  ऐसी

 बातें  ढूंढने  की  आवश्यकता  है  जिन  से  वह  aoa  व्यक्ति  बन  जाये  कुछ  समय  पश्चात्  सुधर

 जाय े।

 हम  ने  इन्हीं  दो  सिद्धान्तों का  ध्यान  रखा  है  |

 महोदय  :.  माननीय  मंत्री  अपना  भाषण
 कल

 जारी  रखें  ।

 इस  के  लोक  सभा  १५  १९५७  के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 मूल  wait  में
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 qv  जलामेद्य  कपड़ा  ब्रिक )  Rov

 १६५  मोज  बनियान इरादी  का  उद्योग  208.0

 १६६  भ्रन्तर्राष्टीय श्रम  संगठन  RoX

 १६७  निर्माण  कार्यों  में  सीमेंट  की  बचत  ३०५

 8&5  की  मींगियों का  निर्यात  कि  २०५

 RE  मोटर  परिवहन  श्रमिक  ्  ३०६

 प्र तारांकित

 प्रश्न  सख्या

 306.0 १७८  काज  प्रौर  मिर्चे  सम्बन्धी  निर्यात  संवर्धन

 9&  लौह-ग्राहक का  ३०६

 १८०  e  ३०७ कपड़े  सुत  का  उत्पादन

 १८१  अम्बर चरखा  योजना  Row

 श८रे

 ere  निस्तार

 ta

 और  सामुदायिक  पियोन

 og

 १८३े  काम  दिलाई  दफ्तर  ३०  ८-०

 Qa  अ्राणविक  गवेषणा  Rok

 १८  पाकिस्तान में  भारतीय  Rok

 नाभिकीय विज्ञान  में  गवेषणा  Rok १८६

 १८७  अम्बर  चरखा  काय  क्रम  Zok-Lo

 पद  चाय  उद्योग  .  ी  ३१०

 कलकत्ते में  ट्रांसमीटर १८६  Ro

 १६०  दिल्ली  में  निष्क्रान्त  व्यक्तियों  के  घर  RQon-gQ

 १९१  दिल्ली  में  मकान-कर  e  रे११

 &R  अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय  में  पुर्तगाल  का  मामला  २११

 &3  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों  का  पुनर्वास  a4

 gy

 Ui  गिरी  "Cc a T tra & Sat  कम्पनी  शोलापुर

 रे१२

 gay  राजाभट  चाय  बगान  में  हड़ताल  3  १२-११

 न  आकाशवाणी के  पदाधिकारी  २१३

 cea)  उत्तर  प्रदेश  में  विस्थापित व्यक्ति  ३१३

 98a  क्मण्यित कोयले  के  कारखाने  3Q3-2¥

 gE  काबुल  में  राजदूतावास भवन
 228

 200  अ्रफगानिस्तान के  साथ  व्यापार  Rw
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 विषय

 प्रश्नों  के  लिखित

 अतारांकित

 सख्या

 २०१  आकाशवाणी  में  मनीपुरी  कार्यक्रम  दे१४

 XOX  gy कृत्रिम  हीरों  का  मेत्तुपलयम

 ROR  की  चटाइयां  ERS |

 Rov  औद्योगिक  विकास  के  लिये  Tela  e
 रे  १४५

 २०४५  कर्नाटक  खादी  बोर्ड  ३१६

 Roy  राज्यों  के  उद्योग  मंत्रियों  का  सम्मेलन  शक  e  २१६

 Row  केन्द्रीय  रेशम  क़मिपालन  गवेषणा  बलरामपुर  रे  १६०१७

 ०८  दे  १७ सूती  वस्त्र  दिल्ली

 Ros  सूती  कपड़े  की  मिलों  का  बन्द  होना  दे  9-85

 २१०  कपड़ा  मिलें  नह  Res

 २११  हथकरघा  उद्योग  दे  १८-१९

 रश्२  नंगल  कारखाना
 रे  १६

 २१३  grated  को  स्थातासतरिय  करना  RE

 R20  रेडियो  संगीत  ३  RE-Qo

 RIA  मध्य  प्रदेश  में  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्ति  RRo

 २१६  रेडियो  कौर  कारों  का  निर्माण  RRo

 २१७  लौह-ग्राहक का  निर्यात  .  ३२०-२१

 Qks  पूर्वी  पाकिस्तान  में  विस्थापित  व्यक्तियों  का  २९१

 २१९  विस्थापित  व्यक्तियों  को  प्रतिकर  .  बे२१

 २२०  मेडागास्कर में  भारतीय  ३२१-२२

 रख  पंजाब  में  विस्थापित  व्यक्तियों की  बस्तियां  ३२२

 BRR  स्थानीय  विकास  काय  ३२२

 २२३  व्यापार  प्रतिनिधि-मण्डल
 रे  २  R38

 wre  चलचित्र  संगीत  रेगर

 २२५  अपरिष्कृत ऊन  चक  २३

 सभा  पटल  पर  रख  पत्र  रौरव-रे

 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखे  गये
 :---

 (१)  दूसरे  वित्त  आयोग  के  प्रतिवेदन  की  एक  उस  पर  की  मई

 कार्यवाही  के  एक  व्याख्यात्मक विवरण  सहित

 (२)  संशोधित  रूप  में  लोक  ऋण  १९४६ की  एक  प्रति  ।

 (3)  विस्थापित  व्यक्ति  तथा  SeXy

 में  कुछ  संशोधन  करने  वाली  दिनांक  ३  १  €  A\g  की

 सूचना  संख्या  एस०  कार  को  RLY AIR AAS  १७  की

 एक  प्रात  ॥



 [  दैनिक  संक्षेपिका  ]  BEE

 विषय

 (४)  विस्थापित  व्यवित  तथा  PENN  में

 कुछ  संशोधन  करने  वाली  दिनांक  २८  १९४७

 की
 अधिसूचना  संख्या  एस०  श्रार०  को  ३०६२/्ार/श्रमेंड

 १८  की  एक  प्रति ।

 (  खादी  कौर  ग्रामोद्योग  आयोग  Ruy  में  कुछ  संशोधन

 करने  वाली  निम्नलिखित  भ्रधिसूच  नेताओं  की  एक-एक  प्रति

 (१)  दिनांक  २८  RENY  का  एस०  कार  को ०

 ROKR I

 (२)  दिनांक  १६  १९५७  का  एस०  ग्राम  ्रो ०

 (३)  दिनांक ८  १९५७  का  एस०  कार  आ ०

 I

 (६)  रबड़  १९५५  में  कुछ  प्रौढ़  संशोधन  करने  वाली  दिनांक

 १€  १९५७  की  अ्रधिसूचना संख्या  एस०  कार  अ ०

 ३२२९ की  एक  प्रति  ।

 अझान्धघ्न  प्रदेश  मद्रास  राज्यों  के  बीच  सीमा  संबंधी  विवाद  पर
 (७)

 श्री  पाटनकर  के  दो  प्रतिवेदनों  की  एक-एक  प्रति  ।

 (5)  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिक  विकास  निगम  लिमिटेड  के

 लक  मॉडल  के  विधिक  प्रतिवेदन  के  साथ  निगम के  ३१

 LEX  तक  समाप्त  होने  वाले  ज  के  लिये  लेखा-परीक्षित लेख

 की  एक  प्रति ।

 (&)  दिनांक  २४  Peu  की  अधिसूचना
 संख्या  एस०

 करार  शो ०  ३४१९४  म  प्रकाशित कोयला  खान  १९४५७

 की  wan  प्रति ।

 (१०)  १९४५७ में  नई  दिल्ली  में  हुए  भारतीय  श्रम  सम्मेलन

 के  पन्द्रहवें  सत्र  की  कार्यवाही  के  सा रांझा  की  एक  प्रति  ।

 (११)  समुद्र  सीमा  aes  १८७८  की  धारा  रख  की

 उपधारा  (४)  के अन्तगंत  निम्नलिखित  श्रधिसूचनाशओओं  की

 एक-एक  प्रति

 (2)  दिनांक  ४५  १९  ५७  का  एस०  ग्राम  ्रो  ०

 संख्या  eS

 (२)  दिनांक  ५  श | CeO.) ९1८  का  एस०  त्राण  करो  संख्या

 ३१४२  जिस  में  सीमा-झुक  प्रत्याहृत  जंजीरें  )

 ZY
 ।
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 विषय  पृष्ट

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ate  ध्यान  दिलाना  दर्द

 श्री
 To  ०  मुनि स्वामी ने

 दक्षिण
 रेलवे  के  विजयवाड़ा-मद्रास  =

 में  रेलवे  लाइनों  के  टट  जाने  से  उत्पन्न  स्थिति  की  भ्रांत  रेलवे  मंत्री  का  ध्यान

 दिलाया ।  रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  ने  उस  सम्बन्ध  में

 वक्तव्य  की  एक  प्रति  पटल  पर  रखी  ।

 विधेयक  पारित  ३२६-६४

 (१)  भारतीय  nape  (warrer  )  विधेयक  पर  विचार  करने  का

 प्रस्ताव  पारित हम्ना  तथा  विचार  करने के  पश्चात

 विधेयक पारित  किया  गया

 (२)  सरकारी  नौकरी  विषयक  अपेक्षा  )  विधेयक पर  विचार

 किया  गया  कौर  उसे  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  गया  |

 विधेयक  विचाराधीन  रे  दून  दद्

 गृह-का  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दातार  )  ने  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  कि

 भ्र परा धी  परिवीक्षा  १  ५७  पर  विचार  किया  जाये  ।  श्री  दातार

 को  भाषण  समाप्त  नहीं  दुम  ।

 १४  ESE AC)  के  लिये  कार्यावलि

 अपराधी  परिवीक्षा  geo पर  श्र  amt  विचार

 गैर-सरकारी सदस्यों  के  संकल्प


